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 [  श्रेय  महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  आर  ध्यान  दिलाना

 पूर्वी  पाकिस्तान  पुलिस  द्वारा  सवालों  का  कथित  अपहरण
 ~

 श्री  स०  wo  बातों
 :  म  watt  मंत्रो  का  ध्यान  निम्नलिखित

 झविजम्वतोय  लोक  महत्व  के  वित  को  are  हूं  और  wat  करता हूं  कि  वह  इस  के

 बारे  में  एक  वक्तव्य दें

 है पूर्वी  पाकिस्तान  सोमा  पुलिस  द्वारा  इक्कीस  सन् थालों  का  कथित  अपहरण  144.0

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  दिनेश  ३  लगभग  ११.३०

 सन् थाल  परगना के  गांव  से  २१  सन् थाल  आसानी  भारत-पाक  सीमा  के  शिकार

 करने  जो  कि  फालूदा  में  कालिया  चक  पुलिस  स्टेशन  के  भ्र घिन है  ।  शिकार  की  खोज

 म  जाते  हुए  राज  शाहो  जिले  अपने  qq  के  जमींदार  को  मिलने  की  झ्शा  जो  कि  कं साल

 में  रहते  उन्होंने  अपने  श्राप  को  पाकिस्तानी  राज्य-क्षेत्र  में  चूंकि  उनके  पास  यात्रा  के

 दस्तावेज  नहीं  शासनों  भारतीय  सीमा  चौको  के  सामने  स्थित  पाकिस्तान  अ्रजमतपुर  शिविर

 के  मध्य  कांस्टेबल  ने  उन्हें  पहचान  लिया  |  इत  सन् थालों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  कौर

 उन्हें  राज धा हो  जिने  में  साहिबगंज  पुलिस  स्टेशन में  ले  जाया  गया

 इस  से  जाहिर  होता  कि  सत्या जों  का  पूर्वी  पाकिस्तान  पुलिस  द्वारा  अपहरण  नहीं

 किय  जैत  कि  carat  rat  में  अनिवेदित  किया
 गया  वरन  उन्हें  यात्रा  दस्तावेजों  के

 बगर  बिना  इरादे  के  सीमा  पार  करने  पर  पाकिस्तान  में  नज़र बन्द  किया  गया  माल्दा  के

 जिला  दण्डाधीश  ने  राजशाही  के  डिप्टी  कमिश्नर  से  भ्रनुरोध  किया  हैकि  इन  सन् थालों  को

 मुक्त कर  दिया  जाय  क्योंकि  वह  बिना  इरादे  के  पाकिस्तानी  राज्य-क्षेत्र  में  चले  गये  थे  ।
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 XR  अविलम्बनीय  लॉक  महत्व  के  विषयों  की  शर  ¥  2&q2 रे
 घ्यान  दिलाना

 स०  मो०  बनर्जी  इन  सन् थालों  के  भ्र ति रिक्त  ८७  भारतीयों  का  अपहरण  किया

 गया  था
 ।

 क्या  उन  में  से  किसी
 को

 मुक्त  किया  गया  wie  यदि  नहीं तो  सरकार इस  बारे  में
 क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 prem  महोदय  :  वह  एक  मामला  है  जिस का  सन् थालों  सम्बन्धी  ध्यान  rato
 प्रस्ताव  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  इन  अपहत  लोगों  को  मुक्त  कराने  के  लिये  मंत्रि  पर  बातचीत

 करने  के  बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 श्री  दिनेश  सिह
 :  इस  विशेष  मामले  मादा  के  जिला  दण्डाधीश ने  राजशाही के

 डिप्टी  कमिश्नर  के  साथ  कई  बार  बातचीत  की  माननीय  सदस्य  अपहत  व्यक्तियों  का  वर्णन

 कर  रहे  ह  ।  जिन
 लोगों

 का  अपहरण किया  गया

 उन्हें
 समय  समय  पर  मुक्त  किया  जाता  है  ।

 लैफ्टिनेंट  करनल  के  मामले
 को  पाकिस्तान में  उच्चतम  स्तर  तक  ले  जाया  गया  था  ।

 श्री  हेम  away  )  :  पाकिस्तान  की  से  जो  विद्रोही  कार्यवाहियां  हो  रही  हैं
 क्या  वहू  काश्मीर  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  भारत  पर  प्रभाव  डालने  के  प्रयोजनों  है  ?

 श्री  दिना  सिह  में  उन से  सहमत  परन्तु  जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध है  यह
 स्पष्ट  है  कि  पाकिस्तान  केवल  श्री  ही  नहीं  वरन्‌  प्रारम्भ  से  जैसे  भी  उस  से  बन  प्रभाव

 ढाल रहा  है  ।

 fat  प्र०  रं०  चक्रवर्ती  )  :  यदि इन  सन् थालों  को  न्यायालय में  पेदा  किया  गया  तो

 हमारी  कौर  से  उन्हें  बया  कानूनी  मंत्रणा  सम्बन्धी  सहायता  दी  जायगी  ?

 teat  दिनेश  सिह  :  प्रभी  तक  यह  मामला  न्यायालय  में  पेश  नहीं  किया  गया  है  ।

 fat  mamma  fag  :  सरकार  अपनी  फ्रेंडली  टम्स  दिखलाने  के  लिये

 लापरवाह  है  या  यह  चीज
 सरकार

 के
 काबू  के  बाहर  है

 कि  इस  तरह  के  वाकयात  होते  रहते

 महोदय  :  श्राप  खुद  नतीजा  निकाल  लीजिए  fe  सरकार  दोनों  में  से  erst

 शी  कपूर  सिंह
 क्या  सरकार

 ने
 किसी  ऐसे  उपाय पर  विचार  किया है

 जिस  द्वारा  पाकिस्तान  को
 यह  समझाया

 जा  सके  कि  भारत  के  साथ  मित्रता  की  नीति  ही  सर्वोत्तम

 रहेगी ?

 दिनेश  मैं  नहीं  समझता कि  भारत  की  तत्परता पर  सन्देह किया  जा  रहा

 हमने  सदैव  पाकिस्तान  से  मित्रता  का  व्यवहार  किया  इस  के  समान  प्रतिक्रिया  दिखाना

 उन  का  काम  उन  समस्याओं को  तभी  सुलझाया  जा  सकता  है  जब  कि  ऐसा  करने  की  दोनों
 सरकारों  की  इच्छा  हो  |  झपने  राज्य  क्षेत्र  में  इस  के  भ्र तु सार  कदम  उठाना  पाकिस्तान  सरकार

 का  काम है  ।

 श्री  च०  spit  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  कि  ये  संथाल  लोग  इनएडवरटेंटली

 वहां  गए  रोक  हमारे  तरफ  के  डिप्टी  कमिश्नर  ने  लिखा  है  कि  इन  लोगों  को  रिलीज  कर  दिया

 में
 जानना  हूं  कि

 क्या  उन  लोगों  का  प्रासिक्यूशन  या  उनको  सिम्पैथेटिकली
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 ध्यान  दिलाना

 ट्रीट  करके  लौटा  दिया  जाएगा  ?
 में  यह  भी  जानना  हूं  कि  इस  तरह

 से
 किडनैपिंग  की

 घटनाएं  न  होती  क्या  इसका  कोई  इन्तिज़ाम  हो  रहा  है  ?

 श्री  दिनेश  fag:  जहां  तक  पहले  सवाल  का  ताल्लुक  हम  तो  इसी  कोशिका  में  है  कि  इन  को

 वापस  जाने  की  इजाजत  मिल  जाए  कौर  इन  पर  कोई  मुकदमा  न  जाए  क्योंकि  इन्होंने

 ऐसा  कोई  बड़ा जमा  नहीं  किया  गलती  से  उधर  चले  गये  थे  ।  जो हमारी  सरहद  पाकिस्तान के

 साथ  है  वह  ऐसी  नहीं  है  कि  फेंस  शादी  लगा  कर  उसको  ऐसा  कर  दिया  जाए  कि  जाना  जाना  बन्द

 हो  जाये  ।  पिलर  लगा  कर  डिमारकेट  कर  रहे  लेकिन  भी  ऐसी  चीज  होना  मुमकिन

 रहेगा ।

 fat  सुबोध  सदा  :  wa  जब  कि  पाकिस्तान  सरकार  को  मालूम  हो  गया है
 किਂ  सन् थाल

 बिना  इरादे  के  सीमा  को  पार  कर  गये  थे  कौर  माल्दा  के  जिला  दण्डाधीश  ने  उन्हें  मत  करने  के

 लिये  अनुरोध  भी  किया  तो  पाकिस्तान  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शी  दिनेश  यह  स्पष्ट  हैकि  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं हुई
 वरना

 उन्हें  मृत  कर  दिया

 जाता t

 श्री  Ao  बच्  सामन्त :  सन् थालों  ने  सीमा  पार  करने  के  बारे  में  रवयं  व्या  कहा है  ?

 दिनेदा  सिह  हम  उन  लोगों  के  साथ  सम्बन्ध  स्थापित  नहीं  कर  सके  परन्तु  हमें

 ऐसा  ही  मालूम  प्रे  है  ।

 श्रीमती  रेणुका  चूंकि  अनुरोध  करन  पर  भी  पाकिस्तान  सरकार  ने  कोई  प्रतिक्रिया

 नहीं  दिखाई  तो  क्या  सरकार  इस
 मामले

 को  उच्च  स्तर तक  ले  जा  रही है  ?

 माननीय  सदस्य  :  इस  मामले  को  भुट्टो-रवर्णसिंह  वार्ता  के  रतर  पर  ले  जाना  चाहिये  ।

 गयी  दिनेश  सिह  श्रावस्ती  हु  तो  निश्चय  ही  इस  मामले  को  उच्च  स्तर  तक  ले

 जाया  जायेगा  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  हिन्दू  परिवारों  का  सीमा  पार  करक

 त्रिपुरा में  श्री  जाना

 श्री  प्र०  च्त्र्व्ती  :  में  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के
 विषय  की  कौर  दिलाता हूं  कौर  अनुरोध  करता हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य

 (

 पाकिस्तान  से  बहुत  से  हिन्दू  परिवारों  का  सीमा  पार  कर  के  त्रिपुरा में  छाना
 पै

 ।

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  दिनेश  सिंह  )  :  पहली  को  ३८  नहीं  ३३

 पाकिस्तानी  हिन्दू  परिवार  ,  जिला  नोआखाली  धर्मपुर  गांव  जो  फेनी  पुलिस  स्टेशन  के  अ्रधीन

 सीमा  पार  कर
 के

 त्रिपुरा  में  सिद्धि नगर  गांव
 जो  बे लोनिया  सब-डिवीजन  में  पूरूरजबाडी

 पुलिस  स्टेशन के  अ्रधीन  है  ,  झरा  गये  |
 I

 मूल  अंग्रेजी  में



 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र AeRs  शनिवार  ERR

 दिनेश

 उन्होंने  बताया  कि  उन्हें  अपने  घर  छोड़ने  पर  मजबूर  किया  और  उनके  घरों  को

 संख्यक  समुदाय  के  HF  सदस्यों  द्वारा  एक  छापे  में  लूट  लिये  जाने  पर  वह  सीमा  पार  कर  गुर्राने  झा  गये

 हैं  ।  वह  छापा  पहले  से  ही  संगठित  हुमा  लगता  यह  परिवार  इस  समय  सिद्धिनगर  क्षेत्र  में

 पनाह  ले  रहे  हैं  ग्रोवर  उन्हें  सहायता  देने  सम्बन्धी  कदमों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 त्रिपुरा  प्रशासन  इस  घटना  को  पूर्वी  पाकिस्तान  सरकार  के  ध्यान  में  पूर्वी
 स्तान  में  श्रल्पसंर्यकों के  निरन्तर  दमन  के  विरुद्ध  एक  तीब्र  विरोध-पत्र  भेजा  र  यह

 अनुरोध  किया  गया  है  कि  उस  घटना  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  कड़ी  सज्ञा  दे  कर  उस क्षेत्र में

 शांतिपूर्ण  सम्बन्ध  स्थापित  किये  जाय  ।

 tat  goto  चक्रवर्ती  :  क्या  पाकिस्तान  इन  परिवारों  को  अपने  घरों में  लौ८  जाने के  पक्ष

 में  है
 ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  में  यहं  नहीं  कह  क्योंकि  में  नहीं  जानता  कि  वह  लोग  भी  लौट  जाने

 को तैयार  हैं  अथवा  नहीं  ।

 श्री  दाजी  स०  Alo  बनर्जी  द्वारा  उठायें  जानें  वाले  प्रश्न  के  बारें  में

 पभ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  दाजी  ौर  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  ने  मुझे  लिखा  है  कि  ag  एक  प्रदान

 उठाना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  मं  उसकी  भ्र तुम ति  तभी  दूंगा  जब  विधि  मंत्री  भी  यहां  उप स्  मत  at  में

 उन्हें कुछ  समय  दंगा  |

 मंत्रालय  में  राज्य-यंत्री  :  विधि  मंत्री  दाहर  से  बाहर  गये

 हुए  उन  के  ७  तारीख  तक  लौटने की  सम्भावना  है  |

 git

 महोदय  :  क्या  माननीय  मंत्री  उठाये  जाने  वाले  प्रदान  का  उत्तर  देने  के  लिये  तैयार

 ची  हज़र नवीस  जी  नहीं  ।  मझे  ऐसी  कोई  हिदायत  नहीं
 दी

 गई  है  ।

 श्याम  महोदय  :  मुख्य  सचेतक  द्वारा  सूचना ले
 ली  जाय  ताकि  कोई  मंत्री  यह  उत्तर  दे

 |

 ed

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 तृतीय  पंचवर्षोय
 योजना  कौ  प्रगति

 satan  तवा  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्रो  (att  :
 मैं

 ग्राफ  दी  थ  फाइव

 ईयर  प्लान  पंचवर्षीय  योजना  को  प्रगति  )  की  एक  प्रति  TaAT-T2T  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  2202/83 I]

 मूल  dist  में



 १४  १८८५  )
 सभा-पहल पर  रखें गये  पत्र  ५९२६

 कोयला  खान  तथा  संशोधन  )  नियम

 fart  श्र  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  तिम्मय्या )'
 :  श्री  के

 ०  दे०  मालवीय की  प्रो

 कोयला  (  संरक्षण  तथा  सुरक्षा  )  अधिनियम  १९५२  की  धारा  १७  की  उप-उघारा

 (४) के  अन्तर्गत  दिनांक  २७  १९६३  की  अ्रघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  wok में

 प्रकाशित  कोयला  खान  (  संरक्षण  सुरक्षा  )'  संद्या-घन  )'  १९६६३  एक

 प्रति  सभा-पाल  पर  रखता  हूं  ।
 में  रखी गई

 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 2WER/EI | |

 ee

 सीमा-दुर्ग
 अधिनियम  के  watt  भ्रधिसुदनायें

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (sit  हज़र नवीस  ):  श्री ब०
 भगत

 की
 झोर

 सीमा  शुल्क  ZEGQ  की  धारा  XE  के  झ्रन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 दिनांक  २०  १९६३  की  जी०  एस  कार  संख्या  RvE |

 दिनांक २१  १९६२ की  जी०  एस्सार  संख्या  ६८२

 दिनांक  २१  १६६३  की  जी०  एतबार  ६८३  ।

 दिनांक  २१  १९६३  की  जी  एतबार  संख्या  ६८४

 में  रखी  गयीं  ।  देखिये  संख्या  2283 /G3]

 marae  पण्य  अधिनियम  mare  अधिसूचनाओं

 far  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा-सचिव  (  श्री  शिन्दे  ):  श्री ्र  ०  म०  थामस की  झोर

 अत्यावश्यक  पण्य  afer,  Peyy  की  घारो  ३  की  उपधारा  (&)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 दिनांक  २८  १९६१  की  भ्र घि सुचना संख्या  जी  प्रसार  १२१०

 में  प्रकाशित  चीनी  विक्रेता  का  प्रतिबन्ध  हटाना  )  Pha L aT को

 रद्द  करने  वाली  दिनांक  '४  १९६३  की  जी०  एतबार संख्या  ५४

 चीनी  १९५५ को  गोझा  के  दमन  शौर  दीव  ,  संघ  राज्य  क्षेत्र

 पर  लागू  करने  वाली  दिनांक  ७  १९६३  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या

 Vio}

 में  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  2RVv/K2 | |

 में  भाण्डागार  नियम  KERR  की  घारा  ४१  की  उपधारा  (३)  के  wie

 दिनांक  ६  १९६३  की  भ्र घि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ६३४ में  प्रकाशित  केन्द्रीय

 भाण्डागार  निगम  Peas  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गईं  ।  देखिये
 संख्या

 एल०  eo  १२९५/६३]

 मूल  अंग्रेजी  में



 X&vo  राज्य  सभा  सेਂ  सन्देश  ४  R&R2

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  afataan  के  अ्रस्तगंत  भ्रचिसुचनायें

 योजना तवा  श्रम
 सौर

 रोजगार  मंत्रो  (  को  नन्दा  )  :  में  कर्म  वारों  भविष्य  निधि

 FEXR  को  घुमाई-घर  कौर  धुलाई  सेवायों  का  काम  करने  वाले  प्रतिष्ठानों  पर  लागू

 करने
 वालो  दिनांक  ३०  १९६३  को  श्रधिशुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ५६१

 की  एक-प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखो  गई
 ।  देखिये  संख्या  एल०टी

 मं कमं चारी  भविष्य  निधि  FEXR  की  धारा  ४  को  उप-घारा  (२)  के  भ्रत्तगंत

 दिनांक  ६  १९६२  को  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  रार ०  ५९१  UF

 प्रति  जिस  के  द्वारा  उक्त  ऐक्ट  को  प्लास्टिक  की  वस् तुम् नों  ate  लेखन

 समग्री  को  चोरों
 के

 उद्योगों
 पर  लागू  किया  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।  में

 रखो  गईं  ।  देखिये  सहपा  एल०  eto  2285/43]

 में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  XR  की  ७  की  उपधारा  (२)  के

 श्न्तगंत
 निम्नलिखित

 दी  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ——

 दिनांक  २०  १९६२  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ६६३  में

 प्रकाशित  कमंचारी  भविष्य  निधि  (  छठा  संशोधन  )'  FeRR  |

 डि  दिनांक  २०  १९६३  की  प्रधघिसुचना  संख्या  जी०  एतबार  ६६६

 में  प्रकाशित  waar  भविष्य  निधि  (  सातवां  सूदो धन  )'  योजना  ,  ERR

 में  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  2265 /%3]

 कहवा  बागान  आयोग  के  लिये  केन्द्रीय  मजूरी  ats  की  सिफारिशों  पर

 सरकारी  संकल्प

 पति  नरदा  :  म  मद्रास  राज्य  के  कुछ  क्षेत्रों  में  कहवा  प्रतिष्ठानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों

 की  मजूरी  में  भ्रन्तरिम  वृद्धि  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  कहवा  बागान  उद्योग  मजूरी  as  की

 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  ३०  १९६३  के  सरकारी  संकल्प  संख्या  डब्ल्यू०

 ३(५३)/९२
 की

 एक  प्रति
 सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।

 r
 L  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी०  2REE/ER]

 सभा  से  संदेश

 :
 मुझे  सचिव  ;  राज्य

 से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सूचना  देवी  है  ——

 कि  राज्य  सभा  को  लोक-सभा  द्वारा  २२  RRR  को  पारित  fers  गये

 लाभ-कर  १९६३  के  बारे  में  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी

 है  ।
 मॉलिलफलललल  ा  एएििएिएह  रटो ट

 अंग्रेजी में मूल



 १४  aay  संघ  राज्य-श्वैत्र  शासन  विधेयक  LEER

 कि  राज्य  सभा  को  लोक-सभा  द्वारा  २४  ERR  को
 पारित  किये  गये

 rAS
 92a

 ६३  के  बारे  मैं बंगाल  वित्त  संजो  धन  विधेय

 सभा से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी

 संघ  राज्य-क्षेत्र  बासन  विधेयक--जारी

 महोदय  :  अब  सभा  ३  १६६३  को  श्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री  द्वारा  प्रस्तुत

 लिखित  प्रस्ताव  पर  भ्रम्नेत्तर  विचार  करेगी

 कुछ  संघ  राज्य-क्षेत्रों  क ेलिये  विधान  सभाओं  att  मंत्रि-परिषदों  तथा  कुछ  अन्य

 विषयों  का  उपबन्ध करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप
 विचारणीय  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :
 कल

 मे
 ने  एक  प्रौंचित्य  का  प्रश्न  उठाया  था

 कि  चूंकि  यह  विधेयक  श्रसंवंधानिक  है  इसलिये  यह  विचार  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा

 सकता  |  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य संचालन  नियम  ३७६  के  अनुसार  अध्यक्ष  को  औचित्य

 के  प्रश्न  पर  विनिगंथध  देता  होता है  ।  मैने  सभापति  महोदय  का  ध्यान  इस  की  ate  दिलाया  था

 परन्तु  उन्होंने  आप  के  विनिर्णय  दिये  जाने  तक  इस  प्रस्ताव  को  लम्बित  नहीं  किया  ।  सभापति

 महोदय  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  कि  औचित्य  का  प्रश्न  है  ।  में  अरब  भी  यही  कहता  चूंकि  मेरे

 अ्रौचित्य  कैप्टन  का  निर्णय  नहीं  हुआ  ।

 गभ्रष्यक्ष  महोदय  :  जो  भी  व्यक्ति  meat  पीठ  पर  आसीन  वह  औचित्य  के  प्रदान  पर

 विनिमय  देने  के  लिये  सक्षम  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  सभापति  महोदय  इस

 wet  को  अध्यक्ष के  विनिमय  के  लिये  छोड़ द  परन्तु  सभापति  महोंदय  wat  कार्यवाही  करना

 चाहते  ate  फिर  माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रश्न  उठाया  fe  | ह६  कोई  श्रोत्रिय

 का  प्रश्न  नहीं  तो  सभापति  महोदय  ने  कहा  जी  हां
 पी

 ।  मेरे  विचार  में  उनका  कहने

 का  wa  यह  था  कि  औचित्य का  प्रदान  नहीं  है  ।  परन्तु  म  स्वयं  facies में  देखेगा  कौर  यदि  म

 इस  निश्चय पर  पहुंचा  कि  वास्तव में  कोई  निर्णय  नहीं  दिया  गया  था  तो  में  माननीय  सदस्य  को

 यह  प्रश्न  उठाने  का  अवसर  दूंगा  |

 att  हरि  विष्णु  कामत  :
 मे  इस  के  लिये  भाप  का  आ्राभारी  हुं  ।  हमें  अप  पर  पूर्ण  विश्वास  है

 इसीलिये  मे  ने  कहा  था  कि  arm  के  विनिवेश  के  लिये  उस  प्रदान  को  छोड़  दिया  जाय  ।
 मुझे

 विश्वास

 है  कि  श्राप  इसकी  are  समूचित  ध्यान  देंगे
 ।

 महोदय  :  यदि  कोई  निणंय  दे  दिया  गया  है  तो  में  उस  का  पुनरीक्षण  या  पुनर्विलोकन

 नहीं  कर  सकता  |  यदि  निर्णय  नहीं  दिया  गया  तो  निश्चय  ही  मै  माननीय  सदस्य  को  इसे  उठाने  का

 अवसर  शर  फिर  मेँ  भ्र पना  विनिर्णय  दूंगा  ।  ैं अभी  श्रध्यक्षपीठ  से  उठ  कर  रिका  देखूंगा  |

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  विधेयक  के  संवैधानिक  अथवा

 श्रंसंवैधानिक  होने के  बारे में  शायद  सभापति  महोदय  का  यह  विचार था  में  समझता हूं  कि

 जब  कभी  किसी  प्रस्ताव  की  संवैधानिक  वैधता का  प्रशन  सभा में  भ्राता है  तो  उत  का  निर्णय

 सभापति  अथवा  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  नहीं  किया  जाता  ।  इस  का  fora  सभा  पर  छोड  दिया

 जाता है
 शायद  सभापति  महोदय का  यहाँ  विचार था  जब  उन्होंने  सभा  की  राय  जवानों

 चाही  कि  वह  विधेयक  पर  अग्रसर  कार्यवाही  करें  |
 नलकी

 मूल  aa
 में



 RETR  संघ  राज्य-क्षेत्र  शासन  ४  १९६३

 poem  महोदय :
 माननीय  मंत्री ने  जो  कुछ  कहना  है  ag  उस  समय  सभापति  महोदय

 को  कह  सकते  थे  ।  में  इस  पर  विचार  |

 pat  वासुदेवन  नायर  )
 :  सर्वप्रथम

 में  इस  बात  पर  खेद  प्रकट  करना  चाहता

 चूंकि  संघ  राज्य
 क्षेत्रों

 से
 निर्वाचित  सदस्यों को  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  नहीं  दिया

 गया |  त्रिपुरा  से  निर्वाचित  दो  सदस्य  नज़र बन्द  हैं  ।  हमने  कई  बार  सम्बद्ध  मंत्री  को  ग्रतरो थ च्ञ

 किया  कि  उन्हें  इस  विधेयक  सम्बन्धी  कार्यवाही  में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जाय  जिस  वि  बयक

 से  उन  के  क्षेत्रों का  भविष्य  प्रभावित  होता  है  परन्तु  हमारी  बात को  स्वीकार  कर  दिया  गया  ।

 में  सरकार वे  इस  दृष्टिकोण  के  लिये  खेद  प्रकट  करता  हूं  ।

 दिल्‍ली  को  इस  विधेयक की  सीमा में  नहीं  लाया  दिल्ली  में  लोकतंत्रात्मक  ढंग के
 प्रशासन  के  लिये  कई  बार  सदस्यों  द्वारा  मांग  की  गई  है  परन्तु  यह  बात  समझ  में  नहीं  ars  कि

 राजधानी  होने  पर  शायद  इस  राज्य  को  लोकतंत्रात्मक  अधिकारों  से  वंचित  फिया  जा  रहा  है  ।

 मुझे  mat कि  सरकार  शीघ्र  ही  ऐसा  प्रस्ताव  लायेगी  जिस से  दिल्‍ली  को  लोकतंत्रीय  स्वीकार

 दिये  जायेंगे  ।

 कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  सम्बद्ध  क्षेत्रों  से  विलय  की  मांग  भी  की  गई  परन्तु  सरकार  ने

 पांडिचेरी  के  झ्रस्तित्व को  अलग  के  बारे  में  जो  तके उस  पर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वह  मानने में  नहीं  ara  ।  गृह  मंत्री  कल  के  भाषण  से  हमें  ऐसा

 प्रतीत हुआ  कि  वह  कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  पड़ौसी  राज्यों में  सिलाने के  विपक्ष  में  नहीं  ।

 परन्तु  जैसा  कि  उन्होंने  कहा  कि  वह  जल्दबाजी  में  ऐसा  करना  नहीं  परन्तु उन  के  तक

 भी  बहुत  उचित  नहीं  थे  ।  में  समझता  हुं  कि  इन क्षेत्रों के  विलय  से  देश  को  हर  प्रकार  से  लाभ

 होगा  |

 पश्चिमी  तट  पर  लकादीव  कौर  मिनिकाय  द्वीप  उन  में  कर  एकत्रित  करने की  प्रणाली

 बहुत  पुरानी चली  श्री  रही  है  ।  परन्तु  राज  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  १५  वर्ष  पदचात्‌ ऐसी ऐसी  प्रणाली

 का  चालू  रखना  शरम नाक  बात  है  |  इन द्वीपोंके  लोगों  को  बाहर  जाने  कौर  बाहर  के  लोगों

 को  वहां  जा
 कर

 बसने  पर  प्रतिबन्ध  मताधिकार भी  प्राप्त  नहीं
 मेरा  सरकार  से

 च्  हैं  कि  इन  क्षेत्रो ंके  विकास  की  are  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाय
 ।

 में इस  विधेयक का  समर्थन नहीं  कर  सकता  ।  में  इस  बात  से  सहमत नहीं  हूं  कि

 संयुक्त  समिति ने  इस  बारे  मैं  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों का  सुझाव  दिया  में  समझता  हूं  कि  यह

 विधेयक  संयुक्त  समिति के  पास  जाने  के  पश्चात भी  तैसे  का  वैसा  ही

 मेरा  अनुरोध  हैकि  यह  विधेयक  wer  प्रयास है  शरर  यह  सम्बद्ध  क्षेत्रों  की  आशाओं  को

 पुरा  नहीं करता  ।  सरकार  एक  हाथ  से  जो  कुछ  दे  रही  है  दूसरे हाथ  से  उसे  छीन  रही
 में

 तके दे  कर  श्रपनी बात को सिद्ध बात  को  सिद्ध  करूंगा ।

 हम  सर्वप्रथम  प्रशासक की  शक्तियों कौर  कृत्यों  पर  चर्चा  वह  संघ  राज्य  क्षेत्र

 में  स्वकृति  सम्पन्न  अघिकारी  मुझे  इन  क्षेत्रों  के  मुख्य  मंत्रियों  ate  मंत्रियों  के  प्रति

 भूति है  क्योंकि वे  केवल  दिखावटी  है  ।  तथाकथित  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  लोकप्रियता

 तो  केवल  दिखावा  मात्र  गृह-कार्य  मंत्री  के  कथनानुसार  प्रशासक  को  विधान-सभा  भंग

 करने
 का  श्रषिकार भी  .  गृह-कार्य  मंत्री

 ने
 उसके

 समर्थन  मैं  जो  दलीलें  दी  हैं  वे  सर्वथा

 मूल  wars  में  ।
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 हीन  स्वयं  विज्रेयक में  ही  एक  ऐसा  खण्ड है
 जिसके  अधीन

 मतभेद  की  स्थिति  में
 प्रशासक

 का  दृष्टिकोण  मंत्रालय  के  ऊर  स्वतन्त्र  भारत में  यह  एक  नूतन  विधान है  कि
 जनता

 द्वारा  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  abe  नौकरशाही  में  मतभेद  की  दशा में  नौकरशाही  का  मत  थि ही

 गृह-मंत्री  ने  आजादी की  लड़ाई  में
 जो  शानदार  भाग

 लिया
 उसे  देख  कर

 झा इच यें

 हू  कि  वहू  इस  प्रकार  का  विधान  कैसे  प्रस्तुत कर  रहे  हू  ।  उन्हें  इसका  औचित्य सिद्ध  नहीं  करना

 कम  से  कम  उन्हें  जनता  के  प्रति  इतनी  दया  करनी  चाहिये
 ।

 कुछ  ऐसे  विभाग  भी  हैं  जिनके  बारे  में  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 walt  एक  तर  उपबन्ध  रखा  है  जिसके  झ्न्तगंत  विधान  सभा  में  तीन  सदस्य  तक  नामजद  किये

 जा  सकते zi  ऐसी  स्थिति  में  क्या  हो  सकता  है  ?  art  भी  कई  क्षेत्रों  में  स्थिति  यह  है  कि

 सत्तारूढ़  दल  की  स्थिति  भ्रत्यन्त  नाजुक है  |

 यदि  भविष्य  में  चुनावों में  सत्तारूढ़  दलको  ३०  में  से  १३  सीटें  प्राप्त हुई  तो  वे
 उस  स्थिति

 ३  सदस्यों की  नामजदगी कर  बहुमत  प्राप्त  कर  सकते  इस  प्रकार  अल्प  मत  को  बहुमत में

 परिणत  किया  जा  सकता है  ।  इस  प्रकार  लोकप्रिय  शासन  में  वे  हस्तक्षेप  कर  सकते  हैं  ।

 मुझे एक  ऐसे  राज्य  का  श्रतुभव  है  जहां  सत्तारूढ़  दल  ने  बहुमत  न  होने  की  श्रवस्थामें  शीघ्र  ही  एक

 व्यक्ति  नामजद  कर  अनुसूचित  श्रद्वा  झ्तुमुचित  ख़ादिम  जातियों  की  नामजदगी  सम  मे

 योग्य है  किन्तु इस  प्रकार  की  व्यापक  शक्ति  देना  श्रवाज्छतीय  बहुमत  दल  को  नामजदगी

 a  अधिकार  दिये जा  सकते  हैं  ।  किन्तु  वर्तमान  व्यवस्था  के  शअन्तगंत  तो  केवल  केन्द्रीय  सरकार

 की  इच्छा  ही  सर्वोपरि  रहेगी  ।  खण्ड  ३  का  उपखण्ड (३)  में  उपबंध  शरारत  से  परिपूर्ण  है  ।

 यंह  कलंक है  आश्चर्य  है  कि  इस  विधय  में  जनता  की  भावना  को  नहीं  समझा  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  कलंक  क्या  मेरे  चेहरे  पर  है

 ?

 pat  नायर  :
 जी  नहीं  ।  में  मंत्री  महोदय  को  सम्बोधित  कर  रहा  हूं

 इस  विधेयक में  यह  भी  नहीं  कहा  गया  है  कि  प्रशासक इन  संघ  राज्य  क्षेत्रों में  कितनी  wae

 के  लिये  नियुक्त  किया  क्या  १०  या  १४  वर्षों  तक  एक  ही  व्यक्ति  इन  संव  राज्य  क्षेत्रों

 में  नियुक्त  ऐसा  किया  गया  तो  यह  बुरी  परम्परा  होगी  इस  स्थिति  में  निहित  cart

 पनपेंगे  ।  सरकार को  प्रशासक की की  अवधि  सीमित कर  देना  चाहिये  इसकी  परिभाषा  करना

 चाहिये  तथा  यह  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय  के  लिये न  हो  ।

 सरकार को  भ्रम  में  नहीं  रहना  चाहिये  ।  सरकार ने  कभी  उचित  समय  पर  उचित

 काम  नहीं  क्या  ।  मूझे  विश्वास  है  कि  संघ  की  जनता  इस  विधान  से  संतुष्ट नहीं

 होगी  ।  इन  क्षेत्रों  में  प्रजातांत्रिक  wet  व्यवस्था के  लिये  व्यापक  शभ्रान्दोलन किये  गये  हैं  ।

 मानपुर  में  भी  एक  वृहद  भ्रान्दोलन  हुआ  सहस्रों  व्यक्ति  जेल  गये  भ्र ौर  कुछ  तो  गोलियों

 के  शिकार  भी  हो  गये  ।  मौजूदा  विधान  उनकी  यह  महत्वाकांक्षाएं पूरी  नहीं  करता  है  ।  इस

 विधेयक को
 नया

 रूप  दिया  जाये
 तब  ही  यह  अपने  उद्देश्य में  सफल  हो  सकता है  ।

 श्री  यदा पाल  सिह  )  :  अध्यक्ष  समझ  में  नहीं  कराता  कि  पहले  तो  पार्ट

 सी  स्टेट्स  को  एबालिस  किया  उस  के  बाद  उनको  फिर  लाया  गया  ।  अ्राखिर  क्यों  यह  अदल

 बदल  की  जा  रही  स्टेंट स  राग  नाइजेशन  कमिशन  ने  रिपोर्ट  की  थी  कि  उन  की  यह  राय

 थी  फिजो
 ने बा रिंग

 स्टेटस  हें  उन  में  इन  को
 मिला

 दिया  जाय  ।  लेकिन  उन
 की

 सिफारिशों  पर

 मूल  भ्रंग्रेजी  मैं
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 परमल  नहीं  किया  तरफ  सरकार  यह  कहती  है  कि  इमर्जेन्सी  रुपये  कीਂ  कमी  है  दूसरी

 तरफ यह  है  कि  जो  टाप  हैवी  ऐडमिनिस्ट्रेशन है  उस  को  फिर  से  लाया  जा  रहा  शर  जनतन्त्र

 को  सही  मानों में  लाना  चाहते  हैं  तो
 उस

 के  माने  तो  यह  हैं  कि  वहां  पर  नामजदगी क्यों  हो  ?

 नामजदगी  इसलिए  की  जाती  हे  कि  जनता  की  आवाज को  दबाया  जाय  यहां  पर  जनता  की  आवाज

 दबाई  जा  रही  नामजदगी  या  तो  साहित्यकारों  की  लिटरेरी  पर्सन्स  की  हो  या  उन  लोगों

 की  हो  जिन  को  तहफ्फुज नहीं नहीं  मिल  रहा  है  या  प्रोटेक्शन  नहीं  मिल  रहा  लेकिन प्यार  सरकार

 अपने  डिस्प्रिन  पर  इस  चीज  को  रक्खें  कि  जिस  को  चाहे  नामिनेट  करे  जिसे  चाहे  न  तो  यह  चीज

 जनतन्त्र  की  स्पिरिट  के  भी  खिलाफ होगी

 इस  के  अलावा  हम  देखते हूं  कि  गोशा  का  एक़  नया  पौधा  है  ।  गोझा  को  हमारे  राज्य  सभा
 च ७. ७

 में  कोई  रिप्रेजन्टेशन  नहीं  दिया  wat  है  ।  जरूरी  था  कि  wer  को  राज्य  सभा  में  रि  HoT

 दिया  लेकिन वह  रिख्रेजेन्टेशन  नहीं  दिया  गया  ।  अराज  सब  सेਂ  ज्यादा  जरूरी  चीज  यह  है  कि

 इस  बिल  को  कम  से  कम  दो  साल  के  लिये  मुल्तवी  कर  दिया जाय  ।  इसले  हमारे  देश  का  लखों

 रुपया  बचेगा ।  जो  भी  इस  बिल  से  ऐफेक्टेड  स्टेट्स हू  उन  की  नवरंग  स्टेटस में  मिला  दिया

 जाय  |  बाप  यह  चाहते  हें  कि  जो  कौंसिल  ars  बैठी  हुई  ह  उन्हीं को  नामजद  कर  दें  ate  उन  को

 ही  लेजिस्लेचर्स  का  नाम दे  यह  चीज
 सुन्दर  नहीं

 ।  या  तो  आप  जनरल  एलेक्शन  कराइये

 या  नगर  जनरल  एलेक्शन  नहीं  करवाना  चाहते  तो  स्टेट्स  रिश्रार्गेनाइजेशन  कमिशन  की  रिपोर्ट

 को  मान  कर  उस  पर  करना  चाहिये  ौर  इस  बिल  को  दो  साल  के  लिपे  मुल्तवी  कर  देना

 चाहिये  |  जब  इमर्जेन्सी  है  तो  इमर्जन्सी  का  खयाल  तो  हर  जगह  रखना  पढ़ेगा  ।  जबਂ  कभी

 हम  लोग  डेवलपमेंट  की  बात  करते  हूं  तो  श्राप  कहते  हूं  कि  इमरजेंसी  जब  छोटे  मुलाज़मीन  की

 तन्ख्वाह  बढ़ाने  गी  बात  कहते  हैं  तो  ara  कहते  हूं  कि  इमर्जन्सी है  ।  कोई  भी  काम  हो  उस  के  लिये

 श्राप  कह  देते  हें  कि  इमरजेंसी है  लेकिन  लाखों  करोंड़ों रुपये  का  जो  हमारे  ऊपर  यह  खे  बढ़ाया  जा

 रहा  है  उस  में  इमरजेंसी का  खयाल  नहीं  रक्खा  जाता  |  इस  लिये  मेरी  राय  यह  है  कि  एक  तो

 जो  श्राप  ने  रक्खा  है  वहां  की  कौंसिल  को  असेम्बली  बनाने  के  बारे  में  उस  को  प्रे  जेट  मेम्बसे पर नਂ पर  न

 छोड़ा  जाय  बल्कि दो  तिहाई  वोटों  पर  छोड़ा  जाय  ।  दूसरे  यह  कि  स्पीकर  को  भी  यह  पावर हो  कि

 जब  भी  वह  देखें  कि  कोरम  कम  है  तब
 उस

 को  पूरा  करके  इस  पर[|वोटिंग ली  जाय  |  |  जव  हमारा

 देश  नया  नया  जनतन्त्र वादी देश  है  तो  उस  के  तहफ्फज  के  लिये भी  art  को  उपाय  ढूंढना  होगा

 यहां  पर  पपर  मर्जी  से  कोई  चीज  कर  लेने  की  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  जाती  ।

 mat  हम  देखते  हें  कि  जब  कि  पहले  हिमाचल  प्रदेश  पंजाबਂ  में  दाखिल था  तब  कोई भी

 दिक्कत  वहां  नहीं  लेकिन  अरब  वहां  पार्टियां  हैं  ।  यहां  पर  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  हेमराज

 बेठ  Gls  |  उन्हें  खुद  यह  शिकायत  है  कि  पहले  वह  वहां  पर  पार्टी  बाजी  के  शिकार  नहीं  लेकिनਂ

 wa  वहां  पार्टियां  हूं  शर  वें
 उन

 के  शिकार  हैं
 ।

 श्री हेम राज  मैं  तो  पंजाब  का  ि  | r

 श्री  यदा पाल सिह  :  यहां  कई  दफे  श्राप  चुके  हैं  ।  मैंने  उनकी  तकरीर  को

 कोट  किया  क  बहरहाल  सरकार
 का  काम  यह  हैकि  वह  ४४

 करोड़
 इन्सानों  की  बह बदी

 का  खयाल  करे  ।  भर  यह  ख्याल  करके ४४  करोड़  इन्सानों  को  एक  देश  का  नागरिक

 पार्दीवाजी  कौर  अलग  प्लग  धड़े बन्दी  तथा  अलग  प्रति  स्टेट्स  बना  कर  उनको
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 विखेरना  नहीं  मैं  तो  इस  दिन  की  ख्वाहिश  कर  रहा हूं  जिस  दिन  अमरीका  की  तरह

 हमारी  सारी  इंडियन  यूनियन  एक  पालियामेंट  के  west  हो  कर  चलेगी  अलग  अलग

 स्टेट  भ्रसेम्बलीजਂ  जितनी  उतनी  ही  हमारे  देश  की  सुरक्षा  ज्यादा  महंगी  होती  जायेगी  ।

 मैं  चाहता हूं  कि  अलग  अलग  स्टेट्स  में  जितना  रुपया  खर्च  किया  जाता  है  वह  रुपया  डिफेन्स

 पर  खरच  किया  जाये  अराज  दुनियां  में  काम  करने  के  घंटे  बढ़ाये  जा  रहे हैं  ।  यहां  पर

 बड़े  बड़े  अ्रकसरों  की  aes  कम  करनी  चाहियें  लेकिन  qo  पी०  असेम्बली  ने  अपने

 मेम्बरान  की  तन्ख्वाह  9% Bo  माहवार  बढ़ा  ली  जो  रुपया  डिफेन्स  में  लगाना
 चाहिये

 था

 वह  एम०  एल०  ए०  अपनी  तनख़्वाहों  में  बढ़ा  रहे  हैं  |

 ह  जरुरी इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सारे  देश  को  एक  स  में  पिरोने  के  लिये  यह

 है  कि  इस  बिल  को  जब  तक  इमर्जेन्सी  टाइम  है  तब  तक  के  लिये  मुल्तवी  किया  जाये  कौर

 इन  छोटी  छोटी  स्टेटस  को  नर्सिंग  स्टेट्स  में  मिला  दिया  जाय

 श्याम  लाल  सर्राफ  खड़े

 महोदय  :  क्या  श्री  सर्राफ  भी  किसी  सब  राज्यक्षेत्र  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 श्री  सिहासन  सिह  यह  खाली  यूनियन  टैरिटरीज़  तक  कंफाइन्ड  बिल  तो

 है  इसका  सम्बन्ध  सारे  देश  से

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यह  तो  नहीं  कहा  कि  दूसरों  की  मौका  नहीं  दंगा  ।  लेकिन  यूनियन

 टेरिटरीज  का  कोई  न  बाकी ही  जगह  के  यह  भी  तो  नहीं  होना  उनको

 भी  बोलने  का  मौका  मिलना  चाहिये  ।  मैं  रों  को  भी  बुलाऊंगा ।

 श्री  जयपाल  सिह  मझे  खेद  है  कि  मैं  इस  विधेयक  का  हार्दिक

 समर्थन  नहीं  कर  सकता  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कि  इस  संकट  काल  में  इस

 प्रकार  का  विधेयक  क्यों  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  इस  विधेयक  द्वारा  शासन-व्यवस्था  का

 केसा ही  प्रारूप  प्रस्तुत  किया  गया हो  कम से  कम  यह  प्रजातांत्रिक  नहीं  यह  उत्तरदायी

 सरकार  नहीं  बरकार  को  अधिक  ईमानदारी  का  प्रदर्शन  कर  यह  कहना  चाहिये  कि  इस

 संकट  काल  में  इन  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  लिये  उपयुक्त  प्रशासन  व्यवस्था  अत्यंत  कठिन है
 :  उन्हें  इस  पर  विचार करने  के  लिये  अधिक  समय  चाहिये  ।  इस  प्रकार का  कथन  आत्म

 saa है  कि  हम  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  प्रजातांत्रिक  शासन-व्यवस्था  स्थापित  कर  रहे

 नाम-निदान  पद्धति  अप्रजातांत्रिक  नये  चुनाव  कराये  जाना  राज्य-क्षेत्रीय

 पार्षदों को  विधेयक बन  जाने  का  क्या  कारण  है
 ?

 जो  लोग  स्वधा  पाक  अधार पर  चने

 गय ेहैं  उन्हें  पुनः  मतदाताओं  के  सामने  जाना  चाहिये  ।  यह  विधेयक  ब्रिटिश  प्रणाली पर
 आधारित  हमारे  लिये  यह  लज्जा  की  बात  है  कि  स्वतंत्रता  भ्रान्दोलन में  भ्रग्रणी  रहने

 वाले  सत्तारूढ़  दल  ने  इस प्रकार का  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 संघ  राज्य  क्षेत्र  की  जनता  को  कुछ  न  देना  ग्रसित  श्रेयस्कर  होता  ।  उनसे  कह  दीजिये

 कि संकट  स्थिति  में  उक्त  समस्याग्रस्त  क्षेत्रों  में  कुछ  नहीं  किया जा  सकता  है

 डा०  गायतोंडे  दमन  शर  कल  श्री  कामत  ने  एक  संस्कृत  इलोक  से

 अपना  भाषण  प्रारम्भ  किया  अर्थात ध

 विनायक  प्रकुर्वाणों  रचयामास  वायरस

 मूल  करना  में  ।
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 सरकार  fear  संयुक्त  समिति  fret  देव  अथवा  मानव  की  सजना  करना  चाहते थे

 क्त  वे  केवल  एक  वानर  की  रचना  ही  कर  सके  ।  साम्यवादी  भ्र  स्वतंत्र  पार्टी के  छ

 सदस्यों  ने  संस्कृत  लोक  का  तय  तो  नहीं  लिया  किन्तु  उन्होंने  भी  इसी  mraz  के  विचार

 प्रकट  किये  ।  मैं  एक  ata  मे ंही  इसका  उत्तर  दे  सकता  हूं  कि  :

 प्रकुर्वाणे  रचयामास  विनायक  |

 हम  विनायक  की  सृष्टि  करना  चाहते  थे  कौर  हमने  बष्टि  किया  ।

 मैं  माननीय  गृह-मंत्री  के  इस  विचार  से  सहमत  हूं  कि  हम  छोटे  छोटे  राज्यों  की  स्थापना

 का  समर्थन  नहीं  करते  हैं  श्र  छोटे  राज्यों  को  बड़े  राज्यों  के  साथ  विलय  कर  दिया  जा

 जायेगा  ।

 गोधरा  की  वर्तमान  राजनैतिक  ददा  का  चित्रण  एक  प्रसिद्ध  फिल्‍मी  गीत  के  माध्यम

 से  किया  जा  सकता  एक  अंग्रेजी  फिल्म  में  तेरह  अथवा  चौदह  वर्षीय  किशोरी
 डायना

 बिन  के  गीत  के  स्वर  इस  प्रकार  हैं  :

 मेरी  मलीन  झ्र वस् था  मैं  मध्यवर्ती  स्थिति  में  हूं  ।  खिलौनों  से  मन  बहलाने  की

 मेरी  ara  बीत  चुकी  है  झर  अभी मैं  इस  उम्र  मे ंभी  नहीं  हू ंकि  किशोर

 बालकों  का  मन  मोह  सकूं

 नाम-निर्देशन
 का  यही  कारण  यह  दलित  वर्गों  के  हित  में

 किया
 गया  है  ।

 उनकी
 सांख्यकि  उपलब्ध  नहीं  उसमें  काफी  समय  लगेगा I

 विलीनीकरण  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन कर  दूं  कि  दमन  कौर  दीव  एक-दूसरे

 से  दूर  काफी  छोटे  छोट  क्षेत्र  हैं  उन्हें  एकक  मान  कर  शासन  व्यवस्था  करना  दुष्कर

 सम् प्रण  fara  में  गोझा  की  मिसाल  नहीं  मिलेगी  किः  जहाँ  इतनी  कम  संख्या  में  लोगों

 ने  आजादी  के  लिये  इतनी  बड़ा  कुर्बानियां  की  हों  वहां  की  जनता  में  साहस है  त्याग  है

 किन्तु  प्रचार  की  भावना  नहीं  ६  लाख  की  आबादी  वाले  इसके  से  ३०००  व्यवित

 गिरफ्तार  यह  श्राइचयंजनक  बात  किन्तु  ma  उन  स्वतंत्रता  योद्धाओं  की  क्या  स्थिति

 इसे  कोई  नहीं  जानता

 वहां  की  जनता  भीरू  नहीं  किन्तु  संकोची  उनमें  प्रदर्शन  की  भावना  नहीं

 एक  युग  तक  तानाशाही  के अधीन  रहने  के  कारण  उनमें  उक्त  मनोवैज्ञानिक  भावना

 पैदा हो  गई  वहां  श्री  रानाडे  को  लगभग  २०  वर्ष के  कारावास की  सजा  दी  गई  है  ।

 श्री  मैसकेन्हा  हैं  ।  कौर  भी  अनेक  व्यक्ति

 राज्य-सभा में  गोशा  प्रतिनिधि  को  एक  स्थान  देने  का  जो  सुझाव  रखा  गया  ह ैमैं

 उसके  लिये  आभारी  हं  ।  ग्रा बन  की  शासन  व्यवस्था में  सहसा  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जा

 सकता है  ।  लेविन  ढंग  की  शासन-व्यवस्था  को  तुरंत  एंग्लो-संवहन  कंग  पर  नहीं  लया  जा  सकता

 दांडिक  विधि  को  तुरंत  लागू  किया  जा  रुकता  गोदना  में  सिविल  कोड  व्यवहृत  किया

 नाता है  इसकी  यूरोप के  fat  देश  के  सिविल  कोड  से  तुलना  की  जा  सकती  हम  इसे

 सम्पूर्ण  भारत में  लागू  करने  के प्रदन  पर  विचार कर  सकते  हैं  ।
 भारतीय  विधि  के  fama

 गोझा  का  यह  योगदान  कहलायेगा  |
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 मेरा  निवेदन है  कि  गोगा  में  प्रचलित  कानूनों  का  श्रत्ययत  करने  के  लिये  एक  समिति

 नियुक्त  की  जाये  are  फिर  उनसे  भारत  के  कानूनों  की  तुलना  की  इस  कार्य  से  काफी

 लाभ  होगा  ॥

 गया  कोलासो  दमन  ब्रोकर  दीव )  :  जब  यह  विधेयक  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया
 तब

 झाम  धारणा  अ्रतुकूल  थी  किन्तु  बाद  में  सदस्य  इसके  समर्थन  में  इतने  अधिक  उत्साही  नहीं

 इसलिये  संयुक्त  समिति  में  काफी  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गय े।

 विधेयक  का  सम्पूर्ण  क्षेत्र  दो  भागों  में  विभक्त  किया  जा  सकत है  ।  इसमें  राज्य-सूची

 झर  समनुवर्ती  सूची  के  विषय  सम्मिलित  हैं  केवल  उन  पर  कुछ  निश्चित  प्रतिबंध  लगायें

 गये  यह  प्रतिबंध  कुछ  परिस्थितियों  में  ही  लागू  किये  जायेंगे  कौर  यह  wer  को  जाती

 हैकि  यह  अतिरिकत  व्यवस्था  परित्यक्त  कर  दी  जायेगी  gle  उसके  स्थान  पर

 स्वायत्तता  के  तरीके  पर  सामान्य  लोकतंत्रीय  व्यवस्था  निर्बाध  रूप  में  लागू  को

 सकेगी ।

 माननीय  राज्य-मंत्री  ने  राज्य-सभा  में  कहा  हैकि  इन  राज्य-क्षेत्रों  के  प्रशासन  का

 मूल  उत्तरदायित्व  राष्ट्रपति  का  है  श्रीयाल  इनकी  कार्यवाही  रोक  विधान  शक्ति  daq  में

 विहित  विधेयक के  कई  उपबंधों  को  कृत्रिम  रूप  से  समायोजित  किया  जाना  क्योंकि

 कई  विभिन्न  प्रदेशों  के  लिये  कोई  समान  व्यवस्था  अपनाना है  ।  राज्य  सभा  के  सदस्य  श्री

 जय रामदास  दौलतराम  के  इस  प्रस्ताव  का  मैं  समान  करता  हूं  कि  गृह  मंत्रालय  द्वारा  स्थानीय

 स्थिति का  वार्षिक  waar  वध-वार्षिक  ade  करना  लाभप्रद  सिद्ध  aba  की  जनता

 इस  बात  के  लिये  प्रयत्नशील  है  कि  इस  भाग  को  भारत  संघ  का  एक  राज्य  बनाने  के  लिये

 क़दम  उठाये  इस  ग्राह्य  की  प्रबल  मनोवृति  गोझा  में  व्याप्त  है  ।

 राज्य-सभा  में  गोवा  का  एक  प्रतिनिधि  होने  से  इतेक  कठिनाइयां  दूर  हो  जायेंगी  |  दोनों  सभाओं

 म  वहां  के  अति निधियों  को  उपस्थिति  से  सदस्यों  का  लेखाजोखा  करने  में  सहायता  मिलेगा  ।

 गोगा  को  दूही  समस्या  हमारे  उच्च  न्यायालय  को  अक्षुण्ण  रखना  है  ।  वह  भारत  मैं  सब  से

 पुरातन  उच्च  न्यायालय  है  ।  वह  इस  क्षेत्र  में  न्याय  कौर  व्यवस्था  को  गारंटी  है  ।

 आगामी  जनगणना  के  पश्चात्‌  अनुसूचित  ग्रामीण  जातियों  के  लिये  स्थान  सुरक्षित  रखने  की

 समस्या  का  पुनर्मूल्यांकन  किया  जाये  बौर  जसा  निर्णय  किया  जा  चुका  है  उस  श्रत्तरावधि मैं

 इक  सदस्य  मनोयोग  किया  जाये  ।  यद्यपि  वहां  इस  प्रश्न  का  संरक्षण  न  करना  हो  श्रेयस्कर  होगा
 क्योंकि  इस  उपबन्ध  से  स्थानीय  जनता को  विभिन्न  वर्गों में  कृत्रिम  विपरीत का  अवसर  पैदा  हो

 जायेगा  ।  कोई  विशेष  अयोग्यता  न  होते  पर  कोई  संरक्षण  न  किया  जाये  ।

 में  इस  विवान  का  स्वागत  करता हूं  क्योंकि  इससे  हमें  अधिक  व्यापक  श्र  सुनिश्चित  रूप

 में  निर्वाव  विकास  का  अवसर  मिलेगा  |

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कामत  ने  कल  एक  alfa  प्रश्न  उठाया  था  कि  संविधान  के  पं  शोधित

 रूप  में  प्रनुच्छेद  २३६  क  के  प्रवीन  यह  उपबन्ध  किया  गयो  है  किं  हिमाचल

 दमत शौर  शौर  गौगंकी  लिये  पंसद  विधि  अस्तगत  एक  निर्वाचित  अथवा

 प्रा  शिक
 भनोनोत

 ग्रोवर  wifes  सय
 re  eae  कर

 सकती  है  जो  संघ  राज्य  क्षेत्र  में
 पिधान a

 अंग्रेजी  में
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 मण्डल  के  रूप  में  कार्य  करेगी  are  चूंकि  स्वयं  विधेयक  में  ही  इस  अदय  के  खण्ड  हूँ  कि  वर्तमान  राज्य
 क्षेत्रीय  परिषद्‌  बनी  रहेगी  उक्त  संघ  क्षेत्रों  क ेलिये  विधान  मण्डल  स्वरूप  मानी  जायेगी

 ये  उपबन्ध  संविधान  के  विरुद्ध  हैं  ।  श्री  कामत  भली  भांति  यह  जानते  हूं  कि  EGET  का  यह  उत्तरदायित्व

 कभी  नहीं  होता  है  कि  वह  यह  घोषित  करे  कि  सभा  के  समक्ष  उपस्थित  की  गई  कोई  विधि  सं  विधान

 के  विरुद्ध  है  अथवा  नहीं  ।  यहां  केवल  चर्चा की  झ्र नुम ति  रहती  galt  सदस्य  वृन्द  निर्णय  करते

 निर्णय  करना  सदस्यों  का  कार्य  विधि  विरुद्ध  होने  का  प्रदान  न्यायालयों  पर  feta  है  ।

 sett  हरि  विष्णु  कामत  :  में  इसके  अतिरिकत  एक  कौर  बात  की  चर्चा  कर

 रहा  उस  में  भ्रन्त:कालीन पांच  वर्ष  की  अवधि  बताई  गई  है  ।  किसी भी  नामज़द  विधान  मण्डल

 के  लिये  पांच  वर्ष  की  अवधि  श्रन्त:कालीन नहीं  कही  जा  सकती

 गश्रष्यक्ष  महोदय :  अध्यक्ष  इस  विषय का  निर्णय  नहीं  करता है
 ।  सदस्यों  को  संवैधानिक

 पहलुओं पर ot  विचार  करने  का  अधिकार  उच्चतम  न्यायालय इस  पर  निर्णय कर  सकता

 इस  प्रकार  की  कोई  पद्धति  यहां  प्रचलित  नहीं  है  ।

 pot  त्रिदिव  were  चौधरी
 :  क्या सभा  द्वारा  इस  विषय  पर  निर्णय  करने  में  कोई  बाधा

 x

 meat  महोदय  :
 कोई  बाधा नहीं  मेंने  केवल यह  कहा  है  कि  ऐसा  करना  बाच्छनीय

 नहीं  कौर  अध्यक्ष  सामान्यतया  ऐसा  नहीं  करता

 शी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  )
 :  यह  श्राइचरये  की  बात  है  कि  प्रजातांत्रिक  केन्द्रीय  सरकार

 क्षेत्र  विशेष  के  नागरिकों  को  उन  अधिकारों  से  बीत  करेगी  जो  झष  भारत  के  सब  नागरिकों  को

 उपलब्ध  ह  ।  इस  सम्पूर्ण प्रदान  पर  पुनर्विचार  करने की  श्रावस्यकता  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  राजनीतिक  विविधता  के  कारण  सरकार  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 कर  जनभावनाएं संतुष्ट  करने  का  प्रयत्न  कर  रही है  ।  किसी  समय  श्रेणी  के  राज्य  की  जनता झ्र ों

 को  जो अधिकार  प्राप्त  थे  यह  केवल  उनकी पुनरावृत्ति मात्र  ।  क्या  यह दृष्टिकोण  उचित  है  ?

 इसने  व्यापक  सन्तोष  की  भावना  उत्पन्न कर दी  इन क्षेत्रों  का  प्रशासक  ज  प्रयोजनों  के
 लिये  वहां  का  यथा  शासक  बन  जायेगा  ।  यदि  इन  सीमावर्ती  क्षेत्रो ंकी  जनता  को  श्राप  पुरी
 दवाइयां  नहीं  देना  हूं  तो  कुछ  समय  ठहर  कर  उन्हें पूर्ण  उत्तरदायी

 wat  नहीं  दे  देते  r 1  हम  ने  नामनिर्देशन की  व्यवस्था  का  विरोध  किया

 नाम  निर्देशित  सदस्यों  की  संख्या  दो  से  बढ़ा  कर  तीन कर  दी  गई  इसके  माध्यम  से  अल्पमत

 को  बहुमत  में  परिणत किया  जा  सकता  हैं  ।  प्रशासक  को  कुछ  ऐसी  दा वित यां दी  गई  है  कि  उसके

 कुछ  उत्तरदायित्वों  पर  विधान  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  सकती  ऐसा  इसलिये  किया

 गया है  कि  वे  सीमावर्ती  क्षेत्र  हूँ  किन्तु  विधेयक  में  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  विषय  में

 निर्धारित  प्रतिनिधियों  के  दृष्टिकोण  मालूम कर  निर्णय  करने  की  बात  नहीं  कही  गई

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रशासक  ate  मंत्रि-परिषद  में  मतभेद  की  दशा  में  राष्ट्रपति  को  निर्देश  किया  जायेगा  किन्तु

 राष्ट्रपति  की  सम्मति  प्राप्त  होने  तक  की  श्रन्तरावधि  में  प्रशासक  को  श्रावस्यकता  अनुसार  कार्यवाही

 करने  की  शक् त्ति प्राप्त  जो  व्यतीत  जनता  द्वारा  निर्वाचित  नहीं  है  उसे  इस  प्रकार  की  Ufa

 देना  उचित  नहीं  इस  स्थिति  मैं  निरन्तर  गत्यावरोध  बना  रहेगा
 ।

 इनकी  विधान  सभाओं  के  लिये  चुनाव  करायें  जाना  चाहियें  ।  जनता  को  यह

 अधिकार  दिये  जाना  चाहियें  कि  वे  उत्तरदायित्व  पूर्ण  व्यवसायों  का  चुनाव  करे  ।  ये  छोटे  क्षेत्र  हूं  कौर

 उन  में  चुनावों  पर  अधिक  खर्चे  नहीं  होगा  ।  इन  राज्य  क्षेत्रों  में  परिषदों  के  स्थान  पर  निर्वाचित

 विधान  मण्डल  होना  चाहिये  ।

 श्री  स०  ato  सिंह  में  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं
 ।

 में  इस  के  लिये

 गृह-मंत्री  का  आभारी  चीनी  आक्रमण  के  समय  इतना  व्यस्त  रहने  पर  भी  उन्होंने  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की

 उपेक्षित  जनता  के  कष्ट  दूर  करने  कौर  महत्वकांक्षाश्मों  की  पूति  के  लिये  समय  निकाला  मुझे

 विश्वास है  कि  इस  विधेयक  के  फलस्वरूप  इन  क्षेत्रों का  सर्वागीण  विकास  होगा  ।

 केन्द्र  उत  क्षेत्रों  में  घाटे  की  श्रथंव्यवस्था  दूर  करने  के  लिये  काफी  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 कर  रहा  किन्तु एक  नौकरशाही  के  श्रधीन  इन्हें  स्वतंत्र  एकक  के  रूप  में  बनाये  रखना
 श्राज  के

 यग  में  afar  संविधान में  उपबन्ध  है  कि  राज्य  में  कुशासन  की  दशा  में  केन्द्र  को  हस्तक्षेप करने
 का  अधिकार  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  क्षेत्रों को  पूर्ण  उत्तरदायी शासन  दिया  जाये

 ।  इससे

 गृह-मंत्रालय  का  भार  भी  कम  हो  जायेगा  ।

 इन  के  विलय  के  प्रश्न पर  उसी  समय  की  जाये  जब  वहां  की  जनता  इसके  लिये  इच्छा

 हो  ।  मनीपुर  श्र  नागालैंड  की  समस्याएं  समान  हैँ  ।  मनीपुर  को  भी  नागालैंड  की  भांति  पृथक

 व्यवस्था  दी  जाये  ।  जन  प्रयोग  अन्य  विषयों  पर  विचार  करते  हुए  मनीपुर  को

 पुथल  राज्य न  बनाने का  कोई  कारण  नहीं  है  |

 संविधान  में  इस  श्राद्यय  का  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  कि  संघ  राज्य क्षेत्रों  के  विधानसभा ई
 सदस्य  भारत के  राष्ट्रपति  के  निर्वाचन  में  भाग  ले  सकें  ।  आवंटित  निधियां  after  उपलब्ध

 कराना  आवश्यक  लोक  सेवा  आयोग  की  प्रस्तावित  योजना  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करना  ।

 मेरे  भाषण  की  मुख्य  बातें  हू  :  (१)  सब  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्यों  का  रूप  दिया  जाये  |

 (२)  सम्बन्धित राज्य  क्षेत्र  की  सम्मति  से  ही  विलय  किया  जाये  ;  (३)  विलय  शीघ्र  हो  भ्रमणा

 देर  से  किन्तु  सुव्यवस्थित  नीति  के  अनुसार  किया  जाये  ;  कौर  (¥).  मणिपुर  को  नागालैण्ड

 के  समकक्ष  बनाया  जाये  ।

 fot बड़े
 :  माननीय  उपाध्यक्ष  में  इस  बिल  का  दो  मुद्दों पर  विरोध

 करता हूं  ।  पहले तो  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  यूनियन  टेरीटरीज़ को  खास-पास  के  बड़े  बड़े

 प्रदेशों  में  मिला  देना  चाहिए  ।  में  श्राप  को  बताना  चाहता हूं  कि  जहां  तक  गोझा  का  सम्बन्ध

 वह  रत्नागिरि  डिस्ट्रिक्ट  के  बिलकूल  दक्षिण  में  स्थित  हू  रत्नागिरि  डिस्ट्रिकट  को  कोंकण  कहा
 जाता  है  भ्र ौर  वहां  के  लोगों  को  कोकणस्थ  ।  वहां  की  भाषा  मराठी  कोंकणी  है  ata

 की  भाषा  कोंकणी  है  ।  इसलिए  गोझा  को  महाराष्ट्र  में  मिला  देना  चाहिए  था  ।  बल्कि  मेरा  सुझाव

 है  कि  बम्बई  से  ले  कर  गोशा तक  जो  कोंकण  पट्टी  उस  को  महाराष्ट्र में  मिला  देना  चहिए था  ॥

 इस
 से  उस  क्षेत्र  की  इकोनोमिक  डेवेलपमेंट  में  सहायता  मिलती  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जहां  तक  हिमाचल  त्रिपुरा  और  मणिपुर  का  सम्बन्ध  स्टेट्स  री-ग्राहम ताजेतन
 कमीशन

 ने  यह
 सिफ़ारिश  की  थी

 कि  उनकी  आधिक  प्रगति  हे  लिये  यह प्रावश्यक  है  फि  उन

 को  खास-पास
 की  बड़ी  बड़ी  स्टेट्स  में  मिला  दिया  जाये  ।  ले  हिन  शासन  ने  ऐना  न  कर  फे

 वहां  की  शासन-व्यवस्था  के  लिये  यह  बिल  पेश  फिया  है  ।  जब  एक  बच्चा  रोता  तो
 उस  at  बहलाने  के  लिये  एक  खिलौना  दे  दिया  जाता  है  ।  उसी  प्रकार  इन  क्षेत्रों को
 संतुष्ट  करने के  यह  बिल  लाया  गयां  हिन्दी  में  कहते  गई  थी  पूत  कौर  खो

 आई  भरतार
 ”

 ।
 कहते  हैं  कि  एक  स्त्री  किसी  देवता  के  पास  पुत्र  मांगने  मगर  वहां पर  उत  को  ऐसा

 शाप
 मिला  कि उस  को  अपना  ख़ालिद  खोना  ।  यही  स्थिति  इन  क्षेत्रों  की  हुई  है  ।

 वहां  के  लोगों  ने  मांग  की  थीं  कि  हमਂ  को  पापुलर  डेमोक्रेटिक  गवर्नमेंट  मिलनी  लेकिन  उस  के

 बजाये  उनको  प्र नपा पुल  झ्रनडेमोक्रेटिक  गवर्नमेंट  इस  बिल  के  द्वारा  मिलने  वाली  में  उस  को

 श्रनपापुलर a  श्रनडेमोक्रेटिक  इसलिए कहता  हुं  कि  इस  बिल की  घारा  ५४  में  यह  व्यवस्था  की

 ई  है  कि  इन क्षेत्रों में  इस  समय  जो  कौंसिल  उन  को  हीं  लेजिस्लेटिव  एसेम्बली  माना  ।

 we  कसी  डेमोक्रेसी  ब्रिटिश  गवर्नमेंट चली  गई  ,  नीरज  चले  गए  ।  जहां  तक  कैप्री  को  सम्बन्ध

 हमारे  यहां  लोग  उस  को  का-झंप्रेज़  कहते  क्योंकि वह  भी
 प्यारे

 जनों  की  नीति  का म्रनुसरग  कर

 रही है

 उपाध्यक्ष  श्राप  जानते  हैं  कि  भारतवर्ष  ने  agal  से  स्वराज्य  मांगा  लेन

 अंग्रेज़ों ने  बड़ी  मुश्किल  से  Peay  का  गवर्नमेंट  साफ़  इंडिया  एक्ट  पास  कर  के  उप  को  एक  लि  तौ  प

 दे  दिया  ।  इस  बिल  के के  द्वारा  इन  क्षेत्रों  a  लिए  एंडमिनिस्ट्रेंटर  की  नियुक्ति  की  गई  है  ||

 होल्कर  स्टेट  का  रहने  वाला  होने  की  वजह  से  मुझे  मालूम  है  कि  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  ने  हमारी  स्टेट  में

 एक  पोलिटिकल एजेन्ट  ance  किया  जिस  का  काम  यह  देखना  था  कि  स्टेट  ठीक  तरह  से  काम
 कर  रही  हैया  नहीं  वह  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  के  ख़िलाफ़  तो  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  वह  पोलिटिकल

 एजन्ट  स्टंट  के  रोज़  के  काम-काज  में  शौर  शासन  व्यवस्था  में  हस्तक्षेप  करता  जिस  फे

 कारण  स्टेट  इतनी  स्त  हो  गई  थी  कि  वह  चाहती  थी  कि  पोलिटिकल  एजेन्ट  हमारे  यहां  से  चला
 ~  4५ नाय  |  ग्राम  कांग्रेस  द्रास  इन  यूनियन  Ttetrsy  में  एडमिनिस्ट्रेटर  के  रूप  में  अपने  पो  जटि  चली

 एजन्ट रखने  जा  रही  है  ।

 uv  में  लिखा  है  कि  टेरीटोरियल  कौंसिल  में  जो  सदस्य  चुने  हुए  वही  लेजिस्लेटिव

 एसेम्बलीज़ के  लिए  इलैक्टिड  माने  जायेंगे  ।  इस  का  अर्थ  तो  यह  है  कि  वें  दिन को  रात  माना

 जायगा
 ।
 में  निवेदन  करना  चाहता  हूँ

 कि  यह  उन  लोगों  के  साथ  धोखा  करना  जिन्होंने  wrt
 क्षेत्रों में  डेमोक्रेटिक  गवर्नमेंट की  मांग  की  इसलिए इस  बिल  में  से  धारा  ५४  को  निकाल देना

 afer  शौर  उसके  बदले में  यह  व्यवस्था करनी  चाहिए  कि  तीन  या  चार  महीने  के
 प्रकार  वहां

 पर

 इलैक्टिड  बाडीज़  के  द्वारा  डेमोक्रेटिक  गवर्नमेंट  दी  जायगी  ।  लेकिन  इस  बिल  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं

 की गई

 एडमिनिस्ट्रेटर के  बारे  में  इस  बिल  में  कहा  गया है  कि  उस  को  डिस्क्रिप्शन  होगी  ate  उस  के

 विषय  में  उस  से  कोई  सवाल  नहीं  पूछा  जा  सकेगा  ।  यदि  मिनिस्टर्स  ate  एनर्जी  नस् ट्र टर  में  कोई

 डिफरेंस  हो  तो  एडमिनिस्ट्रेटर  का  कहना ही  माना  जायगा  ।  कब 9 i  माना  जायेगा  ?  तब  तक

 माना  जब  तक  कि  प्रेजिडेंट  भ्र पना मत  नहीं  दे  देता  है  ।
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 डा०  मा०  श्री  :  जब  तक  एक्ट र

 श्री  बड़े  :  श्रेणी  साहब  कहत ेहैं  कि  जब  तक  एडमिनिस्ट्रेटर  जब  तक  वह  राज्य  करेगा  ।

 जब  तक  एक्ट  रहेगा  ।  में  तो  समझता हूं  कि  wat  डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट  देने  के  बजाय  एक  खिलौना

 ही  उनको देने  जा  रहे  चाहिये तो  दरअसल में  यह  था  कि  अज ही  इलेक्शन  करवा  कर  छः

 सात  महीने  में  इन  यूनियन  टैरिटरीज़  को  डेमोक्रेटिक  सैट  अप  देते  लेकिन  ऐसा  न  कर  के  ग्रुप  उतकों

 खोखली  सी  चीज़  दे  रहे  जब  कोई  किसी  चीज़  की  मांग  करता  है  तो  कांग्रेस  गवर्नमेंट  की  तरक

 से  ऐसा  शो  किया  जाता  है  कि  जो  कुछ  दिया  जा  रहा  वह  बहुत  ग्रीवा  ate  ऐसा  करते

 हुए  उन  के  साथ  बड़ी  मेहरबानी  की  जा  रही  बड़ी  कृपा  की  जा  रही  है  ।  लेकिन  वास्ते  में

 देखा  जाए  तो  वह  कुछ  भी  नहीं  होता  खोखली  सी  चीज़  होती है  ।

 इस  में  ने  एक  नामिनेदान  का  प्राचीन  भी  रखा  है  ।  नॉमिनेशन  के  बारे  में  हमारा  भी

 कट  अनुभव  है  ।  जब  हमारे  यहां  कौर  स्टेट्स  थीं  तो  उस  वक्त  हमारी  दा
 वी

 स्टेट  थी  ।  उसने  जितने  एक्ट  बनाये  म्यूनिसिपैलिटीज़  के  लिये  उन  सब  में  यह  व्यवस्था  की  गई  थी

 कि  कुछ  मैम्बर  नामिनेटिड  होंगे  ।  नामिनेटिड  मैम्बर  क्यों  रखे  जाते  यह  प्राधिकार  अपने  हाथों  में

 क्यों  सुरक्षित  रखा  जाता  इसको  श्राप  चूंकि  इतने  कांग्रेस  मैम्बर  चुन  कर  बहुमत  से

 नहीं  भाने  जायेंग  तो  शासक  अपनी  काम  करने  लायक  मैजोरिटी  बना  इसलिए  कांग्रेस

 मेंट  अपने हाथ  में  यह  अधिकार  सुरक्षित  रखती  ह  कि  उन  मेम्बरों  को  जो  कि  उनका  साथ  दे  स  ५  े

 नॉमिनेट  करवा  कर  खुद  वह  मैजोरिटी  में  प्रा  जायें  ।  जिन  किन्हीं  को  भी  नॉमिनेट  किया  जाता

 है  वे  कांग्रेस का  ही  साथ  देते  जब  इन  के  बारे  में  शिकायत  की  जाती  हे  तो  कहा  जाता है  कि

 कलेक्टर  साहब  की  मौत  नाम  मंगाये  गये  थे  प्रौर  उन  में  से  ही  इन  को  चुन  लिया  गया  ।  जो  पार्ट  वी

 स्टंट्स  के  एडमिनिस्ट्रेटर  हुसना  करते  थे  उनकी  तरफ  से  हमेशा  ही  इस  तरह  का  जबाब  दे  दिया  जपा

 करता  था  कि  कलेक्टर  साहब  ने  का  पेनल  भेज  दिया  था  आर  उन  में  से  ही  हम  ने  तीन को

 नॉमिनेट  कर  दिया  है  ।  यही  चीज  अरब  होने  वाली  है  ।  इस  तरह  की  गड़बड़ी  करके  कांग्रेस  रानी

 मैजोरिटी  बना  लेती  gat  उसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  म्यूनिसिपैलिटी  में  कभी  भी  स्पो

 शन  की  मैजोरिटी  नहीं  हो  पाती  है  ।  इसलिये  में  कहना  चाहता हूं  कि  यह  जो  नॉमिनेशन  का

 इस  में  प्राचीन रखा  गया  हू  यह  बिलकूल  गलत  इस  में  इसके  सम्बन्ध  में  जो  डाइसेंटिंग नोट  दिया

 गया  उस  से  में  बिलकूल  सहमत हूं  ।  दुर्भाग्य  safe  में  बीमार  था  इसलिए  मैम्बर  होते  हुए  भी  में

 डाइसेंटिंग नोट  नहीं  दे  सका  ।

 अपने  इस  में  एडमिनिस्ट्रेटर  जो  रखा  है  कौर  उस  को  जो  यह  नाम  दिया  यह  किस  तरह  से

 से  देदिया  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  श्राप  उस  को  लैफ्टिनेंट गवर्नर  का  नाम  दे  सकते  थे  या

 कोई  दूसरा  नाम  दे  सकते  हैं  ।  एडमिनिस्ट्रेटर शब्द  ऐसा  है  जिस  में  यह  ध्वनि  निकलती  हैकि

 बाई  फोर्स  बाहर  से  ला  कर  उनके  ऊपर  उसको  नियुक्त  कर  दिया  गया  है  स्कूल  मास्टर  सरीखा  वह

 है  दौर  झपने  हाथ  में  केन  लेकर  वह  देखता
 रहेगा

 कि
 पाया  राज्य

 का
 काम

 ठीक
 चलता  हैया

 नहीं  चलता  इस  से  तो  ऐसी  ही  भावना  उत्पन्न होती  है  ।  यह  बात  एक  डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
 के

 लिए  उचित  नहीं  &  कौर  इसलिये  में  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 सैक्शन  ६(२)  में  कहा  गया  है  कि  वहू  इसको  डिजॉल्व  भी  कर  कभी  भी  वहू

 कर  सकेगा  ।  इस  क्लास  के  अंतगर्त  कब  वहू  डिजॉल्व  कुछ  पता  नहीं  है  ।  जब  चाहे वह  उसको

 डिजॉल्व  कर
 सकता  इसप्रकार  को  जो  पावर दे  दी  गई  है  यह  दरअसल  प्रोग्रेसिव  स्टेट  जो  कही

 598  (Ai)
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 r  yy
 |  कै

 श्री  बड़े

 जाती  उस  के  लिए  भ्रमणी  नही ंहै
 ।  आपकी  तरफ  से  यह  कहा  जाता  हे  कि  ब्रिटिश  गवर्नमेंट ने

 आपको  बराबर राज्य  दिया  नहीं  कौर  इसको  ले  कर  शप  काफी  उसकी  टीका  टिप्पणी  करते

 लेकिन  राज  जब  कि  आपके हाथ  में  ही  ताकत  आपके  हाथ  में  ही  पावर  we  area  आदमियों

 को  ही  श्राप  उसको  ट्रांसफर  कर  रहे  किसी  बाहर  वाले  को  दे  रहे  तब  श्राप  क्या
 उन

 को  देते  हैं

 यह  उनका  प्रत्यक्ष  उदाहरण  है
 ।

 गोशा
 के

 लोगों  ने  तथा  दूसरों  ने  भी  हिन्दुस्तान  में  भराने के  वास्ते

 खटपट  किया  है  कौर  aa  आपकी  तरफ  से  उन  लोगों  को  यह  जो  चीज़  दी  जा  रही  है  जो  कि

 डेमोक्रैटिक मालूम  पड़ती  यह  उचित  नहीं  है
 ।

 इस  में  कोई
 भी

 डेमोक्रेटिक  एलिमेंट्स  नहीं  है
 ।

 दिखाने  को  तो  श्राप  ऐसा  दिखात ेहे  कि  हिमाचल  गोशा  शादी  प्रदेशों  को

 श्राप  सब  कुछ  देना  चाहते
 उन

 के  लिए  सब  कुछ  करना  चाहते  लैजिस्लेचर देना  चाहते

 केबिनेट  देना  चाहते ह  झर  साथ  साथ  उन  के  ऊपर  जबाबदारी  डालना  चाहते  लेकिन  श्राप  यह

 नहीं  देखते हैं  कि  जो लोग  इस  का  मजाक  कौर  ठट्ठा  कर  ह

 यहां  पर  एक  प्वांइट  श्राफ  भ्रामक  उठाया  गया  था  जिस  के  जवाब  में  कहा  गया  है  यह  प्राविजनल

 हो  सकता  ट्राजिशनल  हो  सकता  है  ।  लेकिन  इस  ट्रांजिशन  की  क्या  आपके  पास  कुछ  व्याख्या  भी

 हैया  नहीं  कहीं  इस  तरह  से  तो  नहीं  है  कि  जब  पूछा  जाता  है  कि  अमुक  कमेटी  अपनी  रिपोर्ट

 कब  देगी  तो  cara  दे  दिया  जाता  शी  घ्नातिशी ्र  देगी  और  दूसरी  बार  जब  पूछा  जाता  है  कि  कब

 देगी  तो  फिर  कह  दिया  जाता  है  कि  शी  घ्नातिशी कर  देगी  कौर  इस  तरह  से  दो  दो  अ्रौर  तीन  तीन  सालों  तक

 कमेटी  को  रिपोर्ट  जाति  नहीं  है  और  झप  शीघ्र  fatter  की  कोई  ड ेफिनिश  नहीं  कर  पाते  सी  तरह

 से  इसकी  कोई  डे फिनिशर  श्राप  नहीं  कर  सकते  ।  पांच  साल  तक  गर  यह  ट्रांजिशन  पी  रिफंड  चलता

 है  तो  कौन  सी  डिक्शनरी  में  यह  लिखा  gar  है  कि  इतने  पी  रिया  तक  यह  ट्रांजिशन  कहा  जा  सकता

 है  ।  झगर  श्राप  यहां  पार्लीमैंट  मैं  खड़  हो  कर  यह  कहते  हें  कि  यह  ट्रांजिशन  प्राविजन  है  कौर  पांच

 साल  के  लिए  है  तो  जेसे  मराठी  मैं  कहा  जाता  है  थोड़ा  सा  जन-लज्जा  का  तो  श्राप  ख्याल

 क्या  कहेंगे  इसको  तो  देखें  ।  जो  इलाज  ५४  इसका  में  विरोध  करता हूं  ।

 अब  मैं  स्टार  footages  कमिशन  ने  १९४५४  मैं  अ्रपनी  रिपोर्ट  मैं  जो  कुछ  कहा था  अर

 जो  सिफारिश  की  उसको  अपके  सामने  रखना  चाहता  हुं  ।  उसने  हिमा चल  प्रदेश के  त्रिपुरा

 इत्यादि  के  वास्ते  पेज  १९८  मैं  कहा  था  :

 मानपुर  राज्य  स्तर  के  रूप  में  प्रतिनिधि  शासन  व्यवस्था  का  इच्छुक  हो  तो  उसे  वृहद  सभा

 मैं  विलंब के  लिये  प्रस्तुत  रहना  |  इसमें  पृथक  रूप  नहीं  रह  रक्ता  है  ।

 इस  सारी  रिपोर्ट  में  यह  लिखा  चि  है  कि  जो  छोटी  छोटी  ट  रॉटरी ज  इनको  पास  के  बड़े  प्रदेशों  साथ

 मिला  दिया  जाना  चाहिये  कौंर  ए  ०  बी ०  सी ०  शर  डी०  का  जो  भेद  इसको  समाप्त  कर  दिया  जाना

 इसको  जो  माना  नहीं  जाता  है  यह  बहुत  गलत  बहुत  रांग  है  ।  यह  सिफारिश  १९५५  की

 जब  श्राप  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  के  पद  चिन्हों  पर  हैं  ,  पद  चिन्हों  पर  चलते  तो  यह  जो  कमिशन  ने  कहा

 था  कि  छोटे  छोटे  एरियाज  जो  ये  श्नइकोनोमिक  हो  जाते  इसलिए  इनको  पास  वाली  बड़ी

 स्टेट्स  में  मिला  दिया  जाना  इसको  श्राप  क्यों
 नहीं  मानते  है  ।  इससे  उनकी  इकोनोमिक

 बहुत  भ्रच्छी हो हो  सकती है  ।

 एक  आखिरी  बात  मैं  हाई  कोटंस  के  बारे  में  कहना  हं  ।  इस  में  कहीं  यह  लिखा  हुजरा  नहीं

 हैकि  कौन  सी  हाई  कोर्ट  किस  के  साथ  लगेगी  मद्रास  के  पार  जो  टैरिटरीज़  लगती  उसके  साथ  मद्रास

 की  हाई  कोर्ट  लगेंगी  तथा  महाराष्ट्र  की  हाई  कोर्ट  गोवा  के  लिए  भी  होगी  ।  इस  तरह  का  कोई  भी
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 प्राचीन  इसी  छापने  नहीं  रखा  है  ।  इस  तरह  का  प्राचीन  भी  आपको  शल कन् शका चपा  था  ।  इसका

 खुलासा  होना  बहुत  जरूरी  था  ।

 मैं  इस  बिल  को  दो  मुद्दों  की  बिना  पर  पयोज  करता  हूं  ।  पहल  बात  तो  यह  है  कि  साप

 डेमोक्रेटिक  चीज  उनको  दे  रहे  पूरी  पा वर्ज  नहीं  दे  रहे  काम  करने  की  पूरी  स्वतंत्रता  नहीं  दे  रहे

 है  प्रौढ़  दूसरे  यह  कि  स्टेट्स  रिश्रागनाइजेशन  कमिशन  ने  छोटी  छोटी  स्टेट्स  को  बड़ी  स्टेट्स  में  मिलाने

 को  जो  सिफारिश  की  उसको  श्राप  मान  नहीं  रहे  उस  पर  श्राप  अमल  नहीं  कर  रहे  |

 श्री  प्रताप  सिह  )  :  उपाध्यक्ष  इस  बिल  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  इस  बिल  को

 इस  rte  में  लाने  के  लिये  माननीय  लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  को  बधाई  पेशा  करना  चहता  हूं  ।  मैं  ज्वांइट

 सिलेक्ट  कमेटी  को  भी  बधाई  देता  चाहता हूं  कि  अब  जिस  शकल  में  उसने  इस  बिल  को  वापिस  भेजा  है

 बह  बहुत  सराहनोयथ  है  कौर  इस  में  जो  खामियां  उन  में  से  बहुत  सी  खामियों  को  तने  दूर  कर

 दिया  है  ।

 सबसे  बड़ो  जो  खामी  इस  विधेयक  में  थो  जब  पहले  पहल  यह  पेश  किया  गया  यह  थी  कि

 सैक्शन  ४४  के  न्तेंगत  डॉ  cere  को  यह  प्राधिकार  fear  गया  था  कि  ae  कार्ट  ग्राफ

 स्टर्ज  को  बैठकों  पर  प्रिसाइड  करे  ।  इसको  हटा  कर  बहुत  अच्छा  किये  किया  गया  है  कौर  इसके  लिए

 मैं  प्रा पका  अ्राभारी हूं हुं  ।  मैं  eal  बताना  चाहता हूं  कि  हिमाचल  प्रदेश  पार्ट  सी  स्टेट  रह  चुकी  है  |

 इस  धारा  जो  वहां  पहले  रखा  गया  ले  कर  जो  जो  खराबियाँ  पैदा  होती  रही  उनको  हम

 अच्छी  तरह  से  जानते  हें  ।  हम  यह  भी  जानते  हूं  कि  उस  वक्त  वहां  पर  aim  मिनिस्टर  के  रास्ते  में

 डे-टू-डे  एडमिनिस्ट्रेशन  में  कितनी  बाध  एं  पैदा  होती  थीं  ।  श्राप  va  कमेटी  &  चेयरमैन  थे  ,  इसलिए  मैं

 अ्रापको  भी  अपनी  वबाई  पेश  कर्ता  नज नदी  आपने  इसको  ठीक  तरह  से  इस  बिल  में  रखा  है  |

 यहां  पर  ८  ह  कहा  गया  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  धड़े बन्दी  है  ग्रोवर  इस  बिल  को  प्यार  दो  साल  के

 लिए  रोक  दिया  जाए  तो  लाखों  रुपया  बच  पड़ेगा  ।  यहां  पर  एस०  करार  सी ०  रिपोर्ट  का  हवाला  भी

 दिया  गया  है  प्र  कह  है  कि  छोटी  छोटी  स्टेट्स  नहीं  रहनी  चाहिए  ।  जहां  तक  हिमा चल
 प्रदेश  का

 ताल्लुक  है  मैं  कहना  aia  हूं  कि  जब  से  लोकतंत्रीय  राज्य  का  ढांचा  वहां  खत्म  हुजरा  वह  ग्रा  बढ़ने

 के  बजाय  पीछे  हो  गधा  है  प्रौढ़  उसकी  प्रगति  रूक  गयी  है  ।  उसके  बाद  वहां  पर  जो  डिवेलपमेंट  होना  था

 वह  पूरी  तरह  से  नहीं  हो  सका  ।  मैं  श्राप  का  ध्यान  एक  बात  की  तरफ ले  जाना  चाहता हुं  ।  हम  देखते

 हूं  कि  हिमाचल  एक  पहाड़ी  इलावा  है  ।  उस  यूनियन  टैरिटरीज़  के  पहाड़ी  इलाका  होने  की  वजह  से  वहां

 के  डेवलपमेंट  के  लिए  सड़कें  चाहियें  ।  लेकिन  वहां  की  सड़कों  कग  हाल  भी  अजीब  सा  है  ।  वहां  पर  सड़कें

 बनाई  भी  गई  हूं  लेकिन  फिर  भो  जब  से  वहां  पर  टेरिटोरियल  कौंसिल  का  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  का  ढांचा

 लागू  किया  गया  है  तब  से  वहां  पर  क।म  सही  तरीके  से  नहीं  हुकमो  ।  एक  मिसाल  से  ही  वहां  की  सड़कों

 का  हाल  जाहिर  हो  जाता  है  ।  प्रभी  हाल  में  नेपाल  डिफेंस  फंड  में  तहसील  रेणुका  जिला  सिरमौर  के

 एक  गांव  की  तरफ से  ५००  मन  प्रति  दिये  गये  |  लेकिन  सरकार  उसे  उठाने  में  नाकामयाब रही  ।

 वहां  से  सरकर  झाल  उठा  कर  ला  नहीं  इसी  से  श्राप  समझ  सकते  हैं  कि  वहां  की  सड़कों  का  क्या

 हाल है
 ।  वहां पर

 ८  आ ०  नन  प्रति  fara  है  लेकिन  उस  को  कोई  वहां से  लाने  के  लिए  तैयार नहीं

 यह  हाल  हिमाचल  को  सड़कों  का  है  ।  इस  लिये  में  समझता  हूं  कि  इस  बिल  को  वहां  पर

 जल्द  से  जल्द  लागू  कि  जाये  ताकि  वहां  का  डेवेलपमेंट  सही  तरीके  पर  हो  सके  ।

 इसके  फतावा  जब  हिमाचल  प्रदेश  में  मिनिस्ट्री  थो  तब  वहां  बहुत  से  भ्रच्छे  भ्रच्छे  कानून  बनाये

 गये  जिस  से  वहां  को  गरीब  जनता  शेड्यूल्ड  काइट्स  तौर  पिछड़े  तबके  के  लोगों  को  बहुत
 फायदा  ।
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 प्रताप  सिंह ]

 भूसम्प्रदाध्रों  का  उन्मूलन  श्र  भूमि  सुधार  अधिनियम  1.0

 उस  मिनिस्टरी  के  जमाने  में  उसे  बनाया  लेकिन  राज  उसके  ऊपर  किसी  किस्म  कार्रवाई  नहीं

 हो  रही  है  ।  जहां  पर  वह  पड़ा  था  वहीं  पर  पड़ा  हुसना  हैं  ।  fam  दिखावे  के  लिये  दो  चार  कैसे  को  ले

 लिया  गया  है  ।  राज  वहां  के  हरिजनों  वहां  को  गरोब  जनता  को  sda  हो  रही  है  उस  को  कोई

 सुनने  वाला  नहीं  न  उनके  लिए  कोई  ara  उठाने  वाला  है  ।  राज  यहां  पर  जो  बिल  पाया

 हुद  है  उस  तरह  को  खोज  के  लिये  हमने  बहुत  पहले  ware  उठाई  थी  जब  कि  वहां  पर  चीफ

 कमिश्नर  का  राज्य  था  ।  राज  हम  लोग  बड़े  ग्रा भारी  हें  कि  श्राप  की  अध्यक्षता  में  रह  बिल  यूनियन
 टेरिटोरियल  को  डेमॉक्रेटिक  सेट  श्री  देने  के  लिये  रक्खा  गया

 कुछ  साहिबान  का  कहना  है  कि  छोटी  छोटी  एरियाज  को  अलग  रखना  हमारे  मवा  के  इंटरेस्ट

 में  नहीं  है  रोक  उन  को  किसी  बड़े  राज्य  में  शामिल  कर  दिया  जाय  ।  मैं  श्राप  का  ध्यान  खास  तौर  से

 हिमाचल  को  तरफ  दिल ऊं गा  क्योंकि  मैं  वहां  के  हालात  को  जानता हूं  ।  हिमाचल  प्रदेश  २१  पहाड़ी

 रियासतों  को  मिला  कर  एक  लाज  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  यूनिट  बनाया  गया  ।  वहां  वे  रूल्स  ate  वहां  की

 जनता  कभी  भी  पंजाब  के  साथ  मिलने  के  लिये  तैयार  नहीं  हालांकि  वह  उसके  साथ  का  इलाका  था  |

 जब्र  यह  रियासतें  मज  की  गई  थीं  तो  उस  वक्त  रियासतों  के  रूल्स  पर  ग्वनमेंट  श्राफ  इंडिया  के  साथ

 एक  मुआहदा  था  जो  कि  इस  बात  का  सबूत  है  ।  राज  ही  नहीं  बल्कि  उस  वक्त  के  राजे  कौर  महाराजे

 और  वहां  की  जनता  भी  नहीं  चाहती  थी  कि  उन  को  किसी  दूसरे  इलाके  के  साथ  हामिल  किया  जाय  ।

 हिमाचल  के  रूल्स  ate  ग्बेनमेंट  ग्राफ  इंडिया  के  दरम्यान  एक  मुञ्ाहंद्वा  ८  १६४८  कोहुइला

 जिस  के  जरिये  से  सारे  दाक  व  सुबहे  दूर  हो  जाते  है  ।  वह  मुआहदा  में  थोड़ा  सा  श्राप  के  सामने  पढ़

 कर  सुनाना  चाहता हूं  ।  वह  इस  तरह  पर  है

 भारत  सरकार  को  यह  मरा  हो  कि  पूर्वी  पंजाब  के  पैंतीस  राज्यों  को  एक  केन्द्र

 प्रशासित  एकक  के  रूप  में  एको बद्ध  कर  दिया  जाये  कौर  यथासंभव  व्यवहार  होने

 भारत  के  संविधान  के  उपबन्धों  के  उसके  wars  के  लिये  एक  लेफ्टीनेंट

 पूर्वी  पंजाब  पर्वतीय  राज्यों  के  तीन  शासक  के  मिली  जुली  एक  परामर्श  यात्री
 कौंसिल  तौर  एक  स्थानीय  विधान  मण्डल  जिसकी  wer  ate  दोस्तियाँ

 भारत  सरकार  द्वारा  समय  समय  पर  निर्धारित  की  जायें  ।''

 सुरेन्द्रनाथ  त्रिवेदी  पीठासीन  हुए |

 यही  नहीं  बल्कि  वहां  की  जनता  को  भी  नगर  कुछ  दाक  व  सुबहे  हुए  तो  उन  को  दूर  करने  के  लिये

 सरदार  पटेल  ने  १९४८  में  डा०  पट्टाली  वाइस  प्रेजिडेंट  ag  इंडिया  स्टेट्स  पीपल्स

 के  पत्र  न॑ं०  एस०  पी०  Ra /Rs  दिनांक  20-3-VG  के
 जवाब

 में  १८  Leva को
 en पत्र  लिखा  कौर  उस  में  यह  बात  साफ  कर  दी  ।  ४९  होंने  लिखा  :

 उद्देश्य  यही  है  कि  हम  क्षेत्र  को  भारत  के  एक  पूर्ण  स्वायत्त  दासी  प्रदेश  के  समकक्ष

 स्थान  प्रदान  किया  जाय  ।  उसका  विधान  किसी  भी  wer  प्रदेश  के  समान  होना  चाहिये  पी

 यह  नहीं  बल्कि  यहां  पर  हमारे  सामने  स्टेट्स  रिभ्रार्गेनाइजेशन  की  रिपोर्ट  का  भी  हवाला  दिया  गया  |

 मैं  प्राय
 की

 ग्राम
 से  उसकी  कौर

 भी  सदन  का
 ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  |  उसमें  लिखा है

 :

 प्रदेश  को  संधा  पृथक  उसे  पृथक  एकक  का

 रूप  प्रदान  किया  जाना  चाहिये  ह

 जो  कुछ  मेंने  यहां  पर  कहा  उस  का  मकसद  यह  है  कि  हिमाचल  ars  एक  यूनियन  टेरिटरी है
 लेकिन

 मं  आपको  विश्वास  दिलाना
 चाहता  हूं  कि  सतह  2 e¥c  में

 उस
 की  आमदनी  fri  ८७  लाख
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 रुपये थी  ।  मिनिस्ट्री  के  पहले  चार  सालों  में  यानी  सन्‌  PEYR  तक  उस  की श्रामदनी ८७  लाख रु०  से

 बढ़ कर  ९२  करोड़ रु०  तक  पहुंची  ,  पौर  राज
 उस  की

 AAA
 ४

 करोड़  रु०  से  भी  alas  वह  दिन

 दूर  नहीं  जब  कि  हिमाचल  प्रदेश  अपने  डेवेलपमेंट  के  जरिये  अपने  पांवों
 पर

 खड़ा  होगा
 इस  हाउस

 के  सामने  इस  बात  की  मांग  जायेगी  कौर  जनता  की  ग्रा वाज़  के  सामने  झुकने  के  लिये  गवर्नमेंट  मजबूर

 होगी  ।  कोई  वजह  भी  नहीं  है  कि  जिस  तरह  से  दूसरी  रियासतों  में  है  ।  उसे  भी  डेमॉक्रेटिक  सेट

 न  मिले  ।  यह  मैं  हिमाचल  के  बारे  में  ही  नहीं  कह  रहा  हं  बल्कि  जो  दूसरी  यूनियन  टैरिटरीज़  हैं  उन  के

 रिसोर्सेज  भी  जे
 ह र

 से  कि  हिमाचल  में  बढ़ते  जा  रहे  हैं
 ।

 उधर  से  भी  आवाज  उठेगी  जेसे  कि  राज

 हमारी  मांग  है  शर  वह  बिल्कुल  उपयुक्त  है  ।

 इस  मौके  पर  जब  हम  उन  को  डेमॉक्रेटिक  सेट  we  दे  रहे  हैं  तो  लाजिमी  तौर  पर  यह  जरूरी

 हो  जाता  है  कि  जो  उन  के  छिने  हुए  हुकूक  हैं  वे  उन  को  मिलें  ताकि  उन्हें  मौका  मिले  कि  ते  अपने  पहाड़ी

 श्र  पिछड़े  हुए  इलाकों  को  चरागे  ला  सकें  रोक  अच्छी  तरह  से  उन  की  तरक्की  कर  सकें  ।

 ग्रा खीर में  मैं  एक  ही  बात की  तरफ  प्राय  का  ध्यान  दिला  कर  खत्म  कर  दू  हिमाचल  एक

 ast  एरिया  है  प्रौढ़  इस  में  कोई  दाक  नहीं  कि  वंडर  एरिया  होने  के  नाते  से  हमें  वहां  बहुत  सी  बातें  करनी
 मैं  मुनासिब  इस  हाउस  को  भी  यह  सोचना  होगा  अर  मिनिस्ट्री  को  भी  इस  तरफ  ध्यान

 देना  होगा  कि  वहां  पर  कहीं  कहीं  पर  जो  पैकेट्स  जैसे  शिमला  डलहौजी  कांगड़ा  है  जो  कि  बीच

 में  प्रा  जाते हैं  ।  उन  तमाम  पैकेट्स को  एक  में  मिला  कर  विशाल  हिमाचल  बनाया  जाय  ।  खास  कर

 बार्डर  एरिया  होने  के  नाते  यह  बड़ी  जरूरी  चीज  है  कि  हम  मुल्क  की  हिफाजत  कर  दुश्मनों का

 मुकाबला  कर  सकें  ।  बिना  विशाल  हिमाचल  के  इस  काम  में  रुकावट  पैदा  हो  सकती  है  ।  तो  जहां हम
 को  सरकार  यह  से  ट  देने जा  रही  है  वहां इस  बात  पर  भी  उसे  ध्यान  देना  होगा  कि  हमारे  प्रदेश
 में  पैकेट्स  हैं  उन  को  दूर  कर  के  एक  बड़ा  हिमाचल  प्रदेश  बनाया  जाए  ताकि  हिमाचल  इक्ट्ठा  हो  कर

 पुरा  काम  कर  सके

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  सेन  करता  हुं  ।

 श्री  गौरी  stat  कक्कड़  :  विधेयक  के  कुछ  उपबंध  संविधान  के  विरुद्ध  हैं  ।

 यदि  राज्य  क्षेत्र  परिषदों  के  सब  सदस्य  विधान  सभा  के  सदस्य  मान  लिये  जायें  तो  यह  उपबंध  संविधान

 की  भावना  के  विरुद्ध  है  ।  जब  कोई  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद  के  उपबंधों  के  विरूद्ध  हो  तो

 उच्चतम  न्यायालय  अथवा  किसी  झझरी  न्यायिक  निकाय  के  पास  गये  बिना  ही  हम  इसे  स्वीकार  कर

 सकते  हैं  ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  देश  की  श्रधिकांदशा  जनता  इस  age  विधेयक  से  प्रसन्न  नहीं  होगी  ।

 इस  विधेयक  के  अधीन  उन्हें  कोई  उत्तरदायी  शासन  व्यवस्था  नहीं  दी  जा  रहीं  है  ।  विगत  पन्द्रह

 वर्षों  में  सत्तारूढ़  दल  की  यही  प्रवृत्ति  रही  है  ।  वे  स्वयं  ही  विकेन्द्रीयकरण  झ्र  प्रवक्ता  की  भावना

 को  बढ़ावा  दे  रह ेहैं  ।  वे उस  चिकित्सक  को  भांति  है ंजो  इलाज  की  गर्ज  से  स्वयं  मरीज  में  रोग  पैदा

 करता है  ।  इस  प्रकार  की  त्रुटियां पैदा  करना  कांग्रेस  पार्टी  की  श्रादत हो  गई  है  ।

 यह  विधेयक  मध्यकालीन  अथवा  ब्रिटिश  राज  के  पहलें  की  प्रवृति  का  द्योतक  है  ।  इस  में  प्रशासक

 को  राजा  के  समकक्ष  बनाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  यदि  चुनावों  के  बाद  कांग्रेस  पार्टी  को  एक  यादो

 मत  का  अन्तर  हुआ  तो  इस  विधेयक  के  उपबंधों  के  अधीन  बहुमत  को  अल्पमत  शौर  अल्पमत  को  बहुमत
 में  परिवर्तित

 किया
 जा  सकता  है  ।  गराज  के

 प्रजातांत्रिक  युग  में  नाम  निर्देशन  की  प्रणाली  विचित्र  है  ।

 मूल  मरंग्रेजो  में  ।
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 गौरी  होकर

 मैं  नाम
 निर्देशन  संबंधी खण्ड  का  विरोध  करता  हूं  ।  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  मैंने  इस  पर  एक

 श्रीमती  टिप्पण  भी  दिया  है  ।

 खण्ड  ५४  के  अन्तर्गत  राज्य  क्षेत्रीय  परिषदों  के  सब  सदस्यों  को  विधान  सभा  के  सदस्यों  का  पद

 प्रदान  किया  जा  रहा  है  ।
 इस  का

 ee
 है

 कि
 ग्रुप  २१  वर्ष

 की  प्राय  के  व्यक्ति को  २४५  वर्ष  की  वायु के
 व्यक्ति  में  परिणत  कर  रहे  हैं  ।

 फंसी  काशी राम  गुप्त  :  वैज्ञानिक  प्रणाली  से  यह  संभव  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  राजनैतिक  दृष्टि  से  संभव  नहीं  वैज्ञानिक  प्रणाली  से  है  ।

 fat  गौरी  शंकर  कक्कड़  :  माननीय  गह  मंत्री  ने  कहा  है  कि  चुनावों  में  काफी  खर्च  होगा  |

 पोडिचेरी
 की

 जनसंख्या  ३,६९,०००;  दमन  और दीवਂ दीव  ६,२६,०००  ;  त्रिपुरा  ११,४२,०००;

 मणिपुर  9,509,000  ;  अगौर  हिमाचल  प्रदेश  १३,००,००० यह  जनसंख्या  एक  सब  डिवीजन प्रवीण
 परगने से  भी  कम  gt  संकट  स्थिति का  कोई  प्रशन  नहीं  उप-चुनाव
 कराये  जा  रहे  हैं  मत  खर्च  की  बात  करना  गल  त  है  |  स्वं  प्रजातन्त्र के  नाम  पर  इतना  वितल
 खर्च  कर  रहे  हूं  जबकि  यथार्थ  प्रजातांत्रिक  शासन-व्यवस्था  नहीं  हो  रही  है  ।  सामान्यतया  विशेषक

 का  स्वागत  करते  हुए  मैं  इस  खंड  का  विरोध  करता हूं  ।  मेरी  इच्छा  है  कि  उक्त  संघ  राज्य-क्षेत्रों  ;  पूर्ण

 प्रजातांत्रिक  शासन-व्यवस्था  वास्तविक  प्रजातन्त्र  श्र  पुर्ण  उत्तरी  शासन  का  उद्धत  हो  ।

 १डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  बहुधा  ऐसा  arava  होता है  कि  हमारी  संघात्मक

 व्यवस्था  जातीय  व्यवस्था  है  ।  सच  तो  यह  है  कि  जाति-व्यवस्था  को  ही  संवैधानिक  रूप  दे  दिया  गया

 हमने  ऐसे  विधान  बनाये  हें  का  बदल  गया है

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सरकार  का  दृष्टिकोण  ब्रिटिश  दृष्टिकोण  से  मिलता  जुलता  है  ।

 विदेशी  सरकार  की  यह  भावना  थी  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 की

 जनता  स्वशासन  के |  प्रति  कार

 प्राप्त  करेगी  |  वेतनमान  विधेयक  से  इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  सरकार  को  संघ  राज्य  क्षेत्रों की

 जनता  की  स्वशासन-क्षमता  में  प्र विश्वास  है  ।  इस  विधेयक  में  प्रतिनिधि  अथवा  उत्तर  दायी  या

 प्रिय  सरकार  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कोई  गारंटी  नहीं  दी  गई  है  ।  प्रादेशिक  परिषदों  का

 उन  का  राज्य  विधान  संभागों  में  बदला  जाना  कौर  उन  के  परम्परागत  स्वरूप  का  बना  रहना

 प्रजातन्त्र  के  विरुद्ध  है  ।  इस  में  मौजूदा  अभावग्रस्त  स्थिति  की  शारवती  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  श्रीमती

 टिप्पणों  में  यदि  इस  की  निन्दा  नहीं  की  गई  है  तो  सब  सम्मति  से  विरोध  भ्र वश्य  किया  गया  है  ।  इन  क्षेत्रों

 के  योग  कान नभ  की  दृष्टि  में  समान  नागरिक हैं  ौर  aa  एक  ही  संविधान  से  शासित  हैं  ।  इस  विधेयक  की

 पूर्ण  जांच  करने  की  श्रावव्यकता  है  ।  इसे  पूर्ण  प्रजातंत्रीय  स्लिप  दिया  जाना  चाहिये  ।

 पत्नी  मान  fag  qo  पटेल  (  साना )
 :  नाम नि दंशन  का  उपबन्ध  सर्वथा  अनुचित  है  ।  किन्हीं

 हितों  को  ध्यान  में  रख  कर  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  है  तो  हमें  पूर्णत  बहिष्कार  नहीं  करना  चाहिये  |

 गृह  मंत्रालय  का  यह  कर्तव्य  हैकि  किन्हीं  व्यक्तियों  अथवा  दलों  विशेष के  हित  साधन  में

 इन  उपबन्धों  का  दुरुपयोग  न  किया  जाये  |  इस  दिशा  में  प्रशासक  द्वारा  ऐसे  व्यक्तियों  के  नामों  की

 रिश  नहीं  करना  चाहिये  जिन  से  पक्षपात  का  आभास  हो  ।  परिषदों  को  विधान  सभा  की  हैसियत

 प्रदान  करने  की  मौजूदा  व्यवस्था  संविधान  के  विरुद्ध  है  अथवा  नहीं  इस  का  निर्णय  तो  न्यायालय  कर

 सकते  हैं  किन्तु  समग्र  खण्ड  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  संविधान  के  विरुद्ध  नहीं
 प्रतीत  होता  सरकार

 को  हिमा चल  प्रदेश  राज्य  क्षेत्रीय  परिषद  में  जब  ग्रोवर  सदस्य  का  नाम  निर्देशन  न  हीं  करना
 चाहिये

 ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 सरकार  को  इन  राज्य  क्षेत्रों  का  पड़ौसी  राज्यों  के  साथ  यथा  संभव  शीघ्र  विलय  करना  चाहिये  ।

 कम  से  कम  तटवर्ती  क्षेत्र  और  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  ऐसा  करना  तुरन्त  ara  है  ।  छोटे

 श्र  भ्र स्थिर  क्षेत्रों  को  दीर्घ  wafer  तक  पड़ौसी  राज्यों  में  विलय  न  करना  अ्रवांछनीय  हैं  ।

 श्री  रिज़वान  feta  मणिपुर  )  :  हरनेक  सदस्यों  ने  सभा  में  कई  बार  मांग  की  है  कि  उक्त

 राज्य  क्षेत्रों  का  पड़ौसी  राज्यों  में  विलय  कर  दिया  जाये  ।  वे  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  सिफारिशें  उदधृत

 करते हैं  ।  कुछ  नये  राज्य  बनाये  गये  हैं  गुजरात  अर  महाराष्ट्र  ।  संघ  राज्य  क्षेत्रो  के

 विलीन  की  सितारे  रह  कर  दी  गई  हैं  ।  श्री इस  विधय  पर  चर्चा  करना  झ्रावश्यक है  ।  माननीय

 गृह  मंत्री  ने  भी  कहा  है  कि  aed:  इन  क्षेत्रों  का  विलय  असंभव  नहीं  है  ।  इन  क्षेत्रों  का विलय  संभव  नहीं

 है  ।  इस  अ्राशयप  की  धमकी  उचित  नहीं  है  ।  जब  वहां  की  जनता  स्वेच्छा  से  इस  की  मांग  करे  तब

 इसे
 भले  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 इस  विधेयक  में  संरक्षण  संबंधी  खड़  ग्रत्यन्त  प्रावश्यक  है  ।  प्राजक  गैर  ख़ादिम  जाति  लोग

 काफी  संख्या  में  बस  रहे  हैं  कौर  किसी  भी  समय  कोई  धनी  व्यक्ति  भावी  चुनाव  में  उम्मीदवार  के
 रूप  में  खड़ा  हो  सकता  है  ।  झ्र ौर  इस  प्रकार  Tarifas  जाति  व्यक्ति  ख़ादिम  जातियों  का  प्रतिनिधि

 धन  अथवा  ग्रनुचित  युक्ति  से  बन  सकता  है  ।  संरक्षण  सम्बन्धी  खण्ड  का  स्वागत  है  ।

 संयुक्त  समिति  में  कहा  गया  था  fe  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  शादी  के  लिये  जो  चुनाव  में

 सफल  नही  हो  सकते  हैं  नामनिर्देशन  का  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  किन्तु  विधेयक  में  प्रकार

 कोई  उपबन्ध  नहीं है  ।  उपबन्ध  में  कहा  गया  है  कि  केवल  सरकारी  पदाधिकारी  का  नामनिर्देशन

 नाहीं  किया  जा  सकता  है  ।  उस  का  ae  है  कोई  भी  व्यति  नाम  निर्देशित  किया  जा  सकता  है  ।  जो  भी

 व्यतीत  झ्र धि कारियों  की  सम्मत्ति  में  बरच्छा  है  उसी  का  नाम  निर्देशन  किया  जा  सकेगा  ।

 मनीपुर  के  ग्रामीण  जाति  क्षेत्र  में  हरनेक  समस्यायें हैं  ।  इस  की  स्थिति  नागालैण्ड  से  भिन्न  है  ।

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  हमें  नागालैण्ड  के  समकक्ष  नहीं  रखा  गया  है  ।

 मणिपुर  की  पुरातन  प्रणाली  में  प्रत्येक  गांव  में  एक  ग्राम  पंचायत  प्रादेशिक  परिषद  शौर  एक

 वक़्त  होता  था  :  वह  सब  समाप्त  हो  गया  है  ।  सरकार  को  पुनः  उन्हें  स्थापित  करना  चाहिये  ।

 mA  की  वर्तमान  व्यवस्था  के  अधीन  यदि  स्थायी  समिति  शौर  विधान  सभा  के  बीच  मतभेद  की

 स्थिति  में  प्रशासक  ही  निर्णय  करेगा  ।  इस  की  शक्तियां  व्यापक  होनी  चाहियें  ।  ख़ादिम  जाति

 जनता  are  मुकद्दमेबाजी  कारण  काफी  निर्धन  हो  गई  है  ।  इस  विषय  की  जांच  करना  चाहिये  ।

 प्रशासक  को  विधान  अर्द्ध-न्यायिक  व्यापक  शक्तियां  प्रदान  की  गई

 हैं  ।  प्रशासक  को  यह  शक्तियां  सुलभ  अवसरों  पर  प्रयुक्त  करनी  चाहिये  तथा  उन  अ्रवसरों  पर  भी

 मण्डल हे
 परामर्श

 करने
 के  बाद  ही  ऐसा  करना  चाहिये  ।

 tal  सोनावने  :  इस  विधेयक  में  निबल  वर्गों  के  लिये  अधिकारों  का  उपबन्ध  करने

 के  लिये
 मैं  संयुक्त  समिति  का  आभारी हूं

 ।  जो  सदस्य  इस  का  विरोध  कर  रहे  हैं  वे

 स्थितियों से  हैं  ।  कदाचित  वे  अपने  ही  स्वार्थ  की  दृष्टि  से  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  तो  यह

 विश्वास  है  कि  संरक्षण  व्यवस्था  कर  संयुक्त  समिति  ने  उचित  कार्य  किया  है  |

 विधेयक के  खण्ड  २३  के  उपखण्ड  (४)  में  कहा  गया  है  कि  गोझा  दमन  श्र  दीव  के  अतिरिक्त

 ait  सब  राज्य  क्षेत्रों  की  विधान  संभागों  में  अनुसूचित
 —  जातियों  a  ik  Nidal

 जातियों  के  लिये

 प्रंग्रेजी  में
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 स्थान  azf 3°  क्षत  किन्तु  यह श्रनुचित  है  ।  वहां  भी  इन  जातियों  के  लिये  स्थान  सुरक्षित  किये

 जाने  चाहियें  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  कुछ  लोगों  को  नामनिर्देशित  किया  जायेगा  ।  किन्तु  यह  प्रकट  नहीं  है  कि  इन

 नामनिर्देशित  लोगों  में  अनुसूचित  जातियों  अथवा  ख़ादिम  जातियों के  भी  व्यक्ति  होंगे  ।  श्री  लाल

 बहादुर  शास्त्री  ने  कहा  है  कि  वह  इंस  बात  विशेष  ध्यान  रखेंगे  कि  भ्रनुसुचित  जातियों  और  ग्रामीण

 जातियों  के  व्यक्ति  चुने  जायें  ।  किन्तु  केवल  कहनी  ही  पर्याप्त  नहीं  है  विधेयक  में  ऐसा  उपबन्ध  किया

 जाना  चाहिये  ।

 यह  ठीक है  कि  छोटे  राज्यों  में  पृथक  मंत्रालयों  शादी  की  स्थापना  का  व्यय  ag  राज्य  सहन

 नहीं कर  सकेंगे  |  दूसरी  ग्रोवर  वहां  के  लोगों  की  स्वायत्त  शासन  प्रात  करने की  भी  इच्छा  है  ।  इस  विधेयक

 द्वारा  सरकार  ने  एक  ब्रीच  का  मार्ग  अ्रपनाया  है  ।  किन्तु  यह  म्यूजिक  काल  तक  नहीं  चलना  चाहियें  &

 मैं  समझता  हूं  कि  कुछ  समय  के  पश्चात्  इन  राज्यों  को  पड़ौसी  Usa  में  मिला  दिया  जाये  ।

 BORO  ि श्री अणे  :  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  काफी  विवाद  उठ  खड़  हुमा  है  ।  यह

 कहा  है  कि  विधेयक  प्रजातन्त्रीय  सिद्धान्तों  के  विऋद्ध  है  ।  क्योंकि  यह  ऐसे  राज्य  का  निर्माण  कर

 रहा  है  जिस  के  पास  स्वायत्त  शासन  की  शक्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  मैं  समझता  हूं  पुराने  संविधान  में  तो  ऐसा

 उपबन्ध  थे  कि  भारत  सरका
 र

 द्वारा  कुछ  राज्य  क्षेत्रों
 का

 शासन  किया  जा  सकेगा  |  चाहे  यह  काल  थोड़ा

 हो  या  अधिक  |  इसलिये  केन्द्र  शासित  प्रदेश  स्थापित  करना  संविधान  के  विभाग  नहीं  है  |

 इस  विधेयक  द्वारा  कुछ  पुरानी  विधियों  के  स्थान  पर  उन  प्रदेशों  के  लिये  कुछ  नई  विधियों  ग्रोवर

 संविधान  की  रचना  की  गई  है  ।  wa  उन  का  स्तर  कुछ  ज्यों  के  समान  किया  जा  रहा  है  जब  कि

 वह  केन्द्र  शासित  प्रदेश  मात्र  थे  ।  श्री  बहुत  काफी  सीमा  तक  कार्यों  का  प्रशासन  वह  स्वयं  ही

 करेंगे  ।  इस  प्रकार  उन्हें  इस  विधेयक  द्वारा  पहले  से  अधिक  दोस्तियाँ  दी  जा  रही  हैं  |

 यह  भी  ग्रा लोच ना  की  जा  सकती  है  कि  यह  काम  करने  का  पुराना  ढंग  है  ।  ब्रिटिश  सरकार  ने

 भी  ge  शासन  स्थापित  करके  यही  कहा  था  कि  श्राप  धीर  धीरे  शासन  करना  सीखिये  |  तब  श्राप  को

 अधिकाधिक  शक्तियां  दी  जायेंगी  ।  भारत  सरकार  भी  उन  क्षेत्रों  क ेसाथ-ऐसा  ही  कर  रही

 है
 ।

 मैं  समझता  ह ंकि  यह  आरोप  उचित है
 |

 एक  अ्रौर  विचारणीय  बात  है  ।  सरकार  इस  समय  उप-चुनाव  शादी  करवा  कर  कौर  बहुत  सी

 अन्य  बातों से  ऐसा  ग्रामीण दे  रही  है  जैसे  आपात  काल  समाप्त  हो  गया  हो  |  यह  टीक  नहीं  है  ।

 इन  में  से  बहुत से  क्षेत्र  सीमान्त  पर  स्थित हैं  ।  यह  सर्वमान्य  सिद्धान्त है  कि  सीमान्त  क्षेत्र  स्थित

 प्रदेशों  का  प्रशासन  कुछ  विशेष  ढंग  से  होता  इसलिये  यदि  वहां  की  प्रशासन  पद्धति  में  यदि  दुसरे

 राज्यों  से  कुछ  भिन्नता  है  तो  हमें  यह  देखना  है  कि  कया  आपात  काल  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  हैं  ?'

 यदि  इस  की  आवश्यकता  प्रतीत  हो  तो  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  यह  कह  देना  चाहिये  कि  उन्होंने

 यह  शक्तियां  wae  हाथ  में  रखी  हैं  कि  जिस  से  के  आदमी  वहां  गड़बड़ी  न  कर  सकें  |

 महोदय  पीठासीन

 मैं  इसी  दृष्टिकोण  से  इस  विषय  की  कौर  देखता  हूं  ।  wea  लोगों  की  तरह  केवल  आलोचना  के  लिये

 ही  आलोचना  नहीं  करता  |  इस  विधेयक  में  दी  गई  y  ae  की  समय  सीमा  alas  है  ।  इस  के  भीतर

 ही  वहां  पूर्ण  रूप  से  स्वायत्त  शासन  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  चाहिये  |  यदि  उन्होंने  ऐसा

 दृष्टिकोण  अपनाया  तो  वहू  सारा  ग्र सन्तोष  समाप्त  हो  जायगा  कौर  सका  ९
 को  जनता  का  हर  प्रकार

 का  सहयोग  प्राप्त  हो  सकेगा  ॥
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 कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव  डा०  मैं  इस  विवेक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये

 fat  महोदय  को  बधाई  देता  वहां  के  लोग  हस  विधायी  शक्ति  को  प्र:ग्त  करने  के पर् च्च प  अपने  क्षेत्र

 का  वासन  अधिक  कुदालतापुर्वेक  कर  सकेंगे  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करता हूं  कि  नेफा  क्षेत्र  का  प्रशासन  भी  वे  देती-कार्प  मंत्रालय  के  ग्रीन  न

 हो  कर  गह-कार्य  मंत्रालय  के  ही  अधीन  होना  चाहिये  ।

 नेफा  का  प्रशासन  एक  राज्यपाल  करा  होता  है  जो  प्रधान  मंत्री  अथवा  राष्ट्रपति  का  प्रतिनिधि

 है  उस  के  अधीन  सलाहकार  दूसरे  अधिकारी  शादी  होते  हैं  ।  वहां  पर  पंचायती  राज्य  की  व्यवस्था

 भी  है  ।  किन्तु  इसे  श्रमिक  शक्तियां  दी  जानी  चाहियें  ।  अघिकारी  वर्ग  प्रक्रियायें  शादी  से  बंध  होने  के

 कारण  अधिक  कार्य  नहीं  कर  |  इसलिये  वहां  के  स्थानीय  लोगों  को  अध्कि  झा क्ति यां  दी  जानी

 चाहियें  ।

 मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  उपाध्यक्ष  मैं  फिर  उन्हीं

 बातों  को  दोहराने  की  आज्ञा चाहता  हूं  जो
 मैंने  इस  सभा  में

 प्रवर  समिति  को
 निर्दिष्ट  किये  जाने के

 प्रस्ताव  पर  चर्चा  करते  समय  कही  क्योंकि  जिन  भ्रापत्तियों  का  मैंने  निराकरण कर  दिया था

 a  जिन  शंकाओं  का  मैंने  समाधान  कर  दिया  था  वही  फिर  से  उठाई  गई  हैं  ।  शब्द

 पर  झ्रापत्ति  उठाई  गई  है  भ्र  यह  कहा  गया  है  कि  इस  विधेयक  में  यह  शब्द  हीन  भावना को  दिखाने

 के  यह  दिखाने  के  लिये  कि  इन  क्षेत्रों  की  प्रतिष्ठा  दोष  भारत  से  कम  प्रयुक्त किया  गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  हमारे  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  है  ।  संविधान के  झ्रनुच्छंद  २३४  में  कहा  गया है  कि  :

 तक  संसद  विधि  द्वारा  अन्यथा  उपबन्ध  न  प्रत्येक  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  प्रशासन

 राष्ट्रपति  द्वारा  किया  जायेगा  तथा  वह  इस  बारे  में  उस  मात्रा  तक  जितनी  कि

 वह  उचित  अपने  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले  प्रयास  के  जिसका

 पद-नाम  भी  वहीं  उल्लिखित  कार्य  करेगा  14.0

 इस  प्रकार  संविधान  द्वारा  उस  क्षेत्र  के  के  लिये  माध्यम  के  रूप  में  एक  शासक  का

 उपबन्ध किया  है

 संयुक्त  समिति  में  भी  इस  प्रश्न  पर  बहस  हुई  थी  कि  इनका  पद  नाम  प्रयास  रखे  जाने  की

 प्रथा  चालू  रखी  जाये  नहीं  ।  उन्होंने  यह  सोचा  कि  विधेयक  के  भूलਂ  स्वरूप  के  कारण  ऐसा

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसमें  किसी  बात  की  बांका  की  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।  किन्तु  संविधान  में

 यह  स्पष्ट रूप  से  कहा  गया  है  कि  प्रशासक को  ऐसे  पदनाम  जिसका  राष्ट्रपति  उल्लेख

 निजात  किया  जा  सकेगा  ।  इसके  च्  राष्ट्रपति  राज्यपाल  से  लेकर  प्रशासक  तक  कोई  भी

 पदनाम  रख  सकता  हैं  ।  इसलिये  संयुक्त  समिति  में  इसमें  एक  छोटा  सा  संशोधन  कर  दिया  गया  ।

 इस  संशोधन  द्वारा  यह  कहा  गया  कि  शब्द  का  प्रयोग  इसके  सामान्य  wat  में  नहीं  अपितु

 स्रनुच्छ्ुद  RZE  में  प्रयुक्त  अर्थों
 में

 किया  गया  है  कौर  प्रशासक  इसी  अनुच्छेद  के  अधीन  नियुक्त  किया

 जायेगा  ।  अनुच्छेद  RIZE  के  भ्रनुसार  वहीं  पदनाम  रखा  जायेगा  जिसका  राष्ट्रपति  उल्लेख  करे  |

 निश्चय  ही  स्थानीय  विधान  सभा  स्थानीय  प्रतिनिधि  इस  बात  का  सुझाव  दे  सकेंगे  कि  वह  कौन

 सा  पदनाम  पसन्द  करते  हैं  कौर मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  इन  सुझावों  पर  गम्भीर  रता पु वंक  विचार

 करेगी

 अ  oe

 paste  में
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 इस  सम्बन्ध  में  डा०  सिंघवी  ने  कुछ  बातों  का  उल्लेख  किया  था  शौर  श्री  बड़े

 ने  भी  कहा  था  कि  आखिर  श्राप  एक  प्रशासक  ही  तो  नियुक्त  कर  रहे  जैसे  हम  किसी  ऐसे  क्षेत्र  में

 जो  भारत  का  अंग  नहीं  किसी  गैर-जिम्मेदार  अधिकारी  को  भेज  रहे  जैसे  उन  क्षेत्रों  की  प्रतिष्ठा

 कम  हो  वहां  के  लोगों  का  स्तर  भी  नीचा  प्रो  इसी  कारण  हमने  शब्द  चुना है  |

 मैं  फिर  भी  यही  कहूंगा  कि  हम  उसी  शब्द  कर  प्रयोग  कर  रहें  हैं  जिसका  प्रयोग  स्वयं  संविधान  में  किया

 गया है

 डा०  सिंघवी  समझते  हैं  कि  हम  wa  भी  राज्यों  के  वर्गीकरण  के  अ्राधार  पर  ही  कार्य  करते हैं  ।

 यह  सच  है  कि  aren  में  संविधान  शक्  श्रेणी  श्रेणी के  राज्यों  की  व्यवस्था  थी  ।  इसके  बाद  विधि
 x

 द्वारा  हमने  श्रेणी  के  राज्यों  का  निर्माण  किया  ae  ७  भी  शासन  सम्बन्धी  अधिकार  दे  दिये  |  किन्तु

 पिछले  १४  वर्षों  में  इस  वर्गीकरण  को  समाप्त  करने  के  कार्य  में  काफ़ी  प्रगति  हुई  है  ।  wa  श्रेणी

 और 'ख' श्रेणी के राज्य श्रेणी  के  राज्य  नहीं  केवल  राज्य  ही  हैं  ।  संविधान  में  भी  aa  केवल  राज्यों  का  ही  उल्लेख

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता हूं  कि  यद्यपि  इन  प्रशासनों  को  लगभग  राज्यों  के  समान  ही  शक्तियां

 दे  यह  संविधान  के  तुषार  पूर्ण  रूप  से  राज्य  नहीं  हैं  ।  संविधान के  अधीन  राज्यों  का

 निर्माण  करने  के  हेतु  हमें  wees  ३  के  अधीन  विधान  बनाना  होगा  ।  झ्र भी  हम  भ्रनुच्छेद  QRH

 के  अधीन  स्थानीय  प्रशासन  का  ही  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।

 यहां  मुझे  उस  दुसरी  आलोचना  की  याद  कराती  है  जिसके  विषय  में  सभा  के  बहुत  से  सदस्यों  ने

 समर्थन व्यक्त  किया  है  ।  यह  कहा  गया  है  fH  प्रस्तुत  विधेयक  प्रजातन्त्रीय  व्यवस्था  के  विरुद्ध

 झर  यह  कि  यहां  पूर्ण  प्रजातन्त्र  नहीं है  ।  मैं  इस  का  खंडन  करता  क्योंकि  संघ  राज्य

 क्षेत्रों में  पूर्ण  रूपेण  प्रजातन्त्रीय  व्यवस्था  वहां  से  वयस्क  मताधिकार  के  आ्राधार  पर  प्रतिनिधियों  का

 चुनाव  होता  वह  प्रतिनिधि  इस  सभा  में  बैठे  हुये  हमारे  सुयोग्य  सहयोगी  हैं  कौर  यह  सारी  सभा

 उन  राज्य  क्षेत्रों  की  प्रो  से  काम  करने  वाली  विधान  सभा  है  ।  मनीपुर  अथवा  त्रिपुरा के  किसी
 नगरपालिका  के  प्रदान  हिमाचल  प्रदेश में  फैली हुई  किसी  महामारी  के  प्रदीप  अथवा  त्रिपुरा  में

 कर  लगाये  जाने  के  प्रदान  पर  ,  इन  सब  नों  के  सम्बन्ध  में  हम  लोग  ही  विधान  बनाते  हैं  ।  जब  भी  यह

 कहा  जाता  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  प्रजातन्त्रीय  शासन  पद्धति  नहीं  है  उस  समय  हम  उन  क्षेत्रों  के  लिये

 प्रजातन्त्रीय
 विधान  मण्डल  के  रूप  में  काम  करने

 की
 अपनी  स्वयं

 की
 योग्यता  के  विषय  में  सन्देह  व्यक्त

 करते हैं  ।

 किन्तु  मैं  इस  तके  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  झष  देश  के  प्रति  हमारा  इतना  बड़ा  उत्तरदायित्व

 है  ग्र हम  प्राय  महत्वपूर्ण प्रश्नों  में  इतने  व्यस्त  रहते  हैं  कि  हम  इन  क्षेत्रों  पर  समूचित  रूप  से  घ्यान

 शर  समय  नहीं  दे  इसलिये  हमें  श्रेणी  के  राज्यों  के  स्तर  पर  ही  उन्हें  स्वायत्त  शासन  सौंप

 देना  चाहिये  ।  कौर  यदि  यह  oh  प्रस्तुत  किया  जाये  कि  उन्हें  पर्याप्त  रूप से  स्वायत्त  शासन  नहीं  सौंपा

 है  तो  मैं  स्वीकार कर  लूंगा  ।  किन्तु  यह  कहना  कि  वहां  प्रजातन्त्र  नहीं  बिल्कुल  गलत  है  |

 मान  लिया  जाये  कि  प्रशासक  कराये-संचालन  करता  है  ।  वह  गैर-जिम्मेदार  व्यक्ति  नहीं  है  ।

 वह  राष्ट्रपति  के  अधीन  कार्य  करने  वाला  व्यक्ति है
 कौर  सरकार  के  किये-विभाजन  भ्रनुसार

 कार्य  मंत्रालय के  अधीन  कार्य  करता है  ।  प्रशासक  द्वारा  किये  जाने  वाले  कार्य  के  लिये  गृह  कार्य  मंत्री
 सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  हूं  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  यदि  किसी  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  महामारी  फैल

 कोई  सब-इन्सपैक्टर  दुर्व्यवहार  यदि  किसी  व्यय  की  वसूली  न  तो
 इन  सब  बातों  के  लिये

 न्ग्हू  कार्य  मंत्री  ही  उत्तरदायी  है  ।  सभा  में  उन्हीं  से  स्पष्टीकरण  मांगा  जायेगा  ।
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 किन्तु  यह  तक  उचित  है  कि  सभा  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दे  सकती  ।  कुछ  स्थानीय  समस्यायें  हैं

 जिन  पर  स्थानीय  दृष्टिकोण  से  ही  विचार  करने  पौर  स्थानीय  रूप  से  ही  उनका  समाधान  करने  की

 आवश्यकता  है  ।  ग्रोवर  विधेयक  द्वारा  इस  स्थानीय  स्थानीय  स्वायत्त  शासन  की  मांग  पर  ही

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 wa  मैं  खंड  ४४  पर  जाता  किसी  ने  कहा  था  कि  कार्यपालिका  का  निर्माण  करने  a

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  की  इस  कार्यपालिका  को  शक्ति  देने  के  बाद  भी  हस्तक्षेप

 करने  की  शक्ति  हमने  अपने  पास  रख  ली  है  ।  वैदिक  रूप  से  यह  निर्वचन  बिल्कुल  ठीक  हैं  कि  यदि

 कोई  बात  यदि  ag  कितनी  ही  छोटी  बात  है  पर  यदि  भारत  सरकार  हस्त  कर्हा  च  हे  तो  वह

 कर  सकती है  ।  पर  प्रश्न  यह  हे  कि  क्या  वह  ऐसा  करेगी ?  मैं  सरकार के  उत्तरदायित्व  उसकी

 नीति  जिस  पर  कल  गृह-कार्य  मंत्री  ने  प्रकाश  डाला  समझ  सकता हं  और  इस  विधेयक  को

 प्रस्तुत  करने  का  हमारा  ध्येय  यह  हे  कि  इन  उपबन्धों  के  प्रयोग  का  कोई  अवसर  उत्पन्न  न  हो  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  फिर  ऐसा  उपबन्ध  किया  ही  क्यों  जा  रहा  है  ?

 श्री  हज़र नवीस  :  मैं  उसका  भी  कारण  बताऊंगा  ।  अपनी  श्र  से  कौर  सरकार  की  भर

 से  मैं  इस  बात  का  ध्यान  रखूंगा  कि  जब  यह  विधेयक  अधिनियम  बन  इसको  उस  सीमा  तक

 सार्थक  समझा  जाये  जिस  सीमा  तक  इसके  उपबन्धों  का  प्रयोग  न  हो  ।  मैं  डा०  क्षण  के  समान  ही

 आशा  व्यक्त  करता हं  कि  ५  वर्ष  की  अवधि  में  लोग  यह  कहने  लग  जायें  कि  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये  ।

 किन्तु  मैं  तो  यह  aren  करता हं  कि  इन  ४५  वर्षों  में  भी  मंत्रालय  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  का  कोई

 नहीं  भरायेगा  ।

 डा०  कोलाको  ने  मेरे  भाषण  के  कुछ  उद्धरण  पढ़  कर सुनाये थे  ।  मैंने  कहा  था  कि  हमारा

 इरादा  यह  है  कि  श्रधघिकघिक  स्वतन्त्रता  दी  जाये  ।  हमारा  इरादा  यह  नहीं  हैं  कि  शक्तियां  दे  देने

 के  बाद  कौर  स्थानीय  प्रशासन  स्थापित  करने  के  बाद  भी  हम  छोटी-छोटी  बातों  के  विषय  में  सभा  के

 प्रति  उत्तरदायी  हों  ।,  हमें  सभा  में  यह  कहना  चाहिये  कि  मंत्रि  परिषद  पुर्णतया  उत्तरदायी  कि

 वह  शापने  प्राधिकार  कौर  विवेक  से  ही  कार्य  कर  रहे  चाहे  मेरा  मत  उनसे  भिन्न  ही  क्यों  न  हो  ।

 जैसा  कि  गांधी  जी  ने  सम्मेलन  में  कहा  था  :  करना  उनका  अधिकार  हू  12.0  गलती

 करना  उनका  अधिकार  किन्तु  यदि  कभी  ऐसी  परिस्थिति  उठ  खड़ी  जैसी  केरल  में  हुई

 जहां  संविधान  की  लोगों  सामान्य  जीवन  यापन  असंभव  हो  गया  था  शौर  जब  राज्य

 के  ग्रीन  कोई  भी  वस्तु  सुरक्षित  नहीं  थी  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  हमने  क॑  श्रेणी  के  राज्यों  में  हस्तक्षेप

 किया  था  ।  इसी  प्रकार  हम  ऐसे  क  श्रेणी  के  राज्यों  में  भी  जहां  प्रजातन्त्रीय  व्यवस्था  कार्य  नहीं  कर

 जहां  विधान  मंडल  कार्य  नहीं  कर  हस्तक्षेप  कर  सकती  हूँ  ।

 मैं  सभा  के  सम्मुख  कुछ  तथ्य  प्रस्तुत  करूंगा  ।  हम  सभा  को  यह  विश्वास  दिलाने  का  प्रयत्न

 करते  हैं  कि  जो  कुछ  हो  रहा हूं  वह  देश  के  हित  में  ही  है  ।  हम  भ्र पने  भा  को  उनका  स्थानीय

 प्रशासन  चलाने  की  शक्ति  दे  रहे  हैं  जेसा  कि  मेरे  राज्य  अथवा  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  के  राज्य  में  हो

 रहा  है  इसी  प्रकार  यह  लोग  भी  राज्य  सुची  कौर  समवर्ती  सुची  के  सम्बन्ध  में  स्वयं  अपने  स्वामी

 होंगे  ।  १९६२-६३  का  ही  बजट  लीजियें  |  उससे  कुछ  समस्या यों  की  जानकारी  हो  जायेगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  राजस्व  ४३२.  ८१  लाख  रुपये  और  व्यय  २१  करोड़  ५६  लाख  रुपये  है  ।  इस

 प्रकार  १७  करोड़  २३  लाख  रुपये  की  कमी  है  ।  उस  रुपये  के  लिये  हमें  सभा  से  कहना  पड़ता  है  द्रोह

 इसीलिये  हम  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  भी  हैं  ।  मान  लिया  कि  यहँ  उचित  रूप  से  ay  नहीं
 see

 मूल अंग्रेजी  में
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 feat  व्यथा  के  कार्यों  में  व्यय  क्रिया  जाता  है  तब  एस  स्थिति  में  हुम  हस्तक्षेप  करेंगे  ।

 मारा  यहीं  उत्तरदायित्व  है  |

 इसी  प्रकार  मणिपुर  का  राजस्व  लाख  रुपये  कौर  व्यय  os  लाख  रुपये है  ।  इस  प्रकार

 यहां  ८२४  लाख  रुपये  की  है  ।  इस  प्रकार  प्रशासन  का  लगभग  सारा  व्यय  केन्द्र  द्वारा  ही

 किया  जाता है  ।  इसलिये  हस्तक्षेप  ना  अनुचित भी  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  हम  उन्हे  कप

 करने  की  थितियां  दे  रहे  किन्तु  यदि  कार्य-संचालन  में  कोई  रुकावट हु  तो  हमें  हस्तक्षेप  करना

 पड़गा  |

 इसीਂ  प्रकार  त्रिपुरा  के  बजट  में  १०  लाख  गोगा  में  ७६  लाख  रुपये  श्र  पांडिचेरी

 g4e  लाख  रुपये  की  कमी  है  ।  इस  प्रकार  जब  केन्द्र  इन  क्षेत्रों  पर  इतनी  बड़ी  राशि  व्यय  कर

 रहा  है  तो  उसे  ग्र वश्य  अ्रपने  हाथों  में  कुछ  दाढ़ियां  रखनी  चाहियें  |  हम  चाहते  हैं  कि  दिन-प्रतिदिन

 के  प्रशासन  कार्यों  के  मेदारी  हमारे ऊपर न रहे ऊपर  न  रहे  ।  यदि  इस  क्षेत्र  की  का  प्रौढ़  शांति  से  संबं  वित

 किसी  घटन  भ॑  ध्यान  श्रावित  करने  वाली  सुचना  है  तो  हम  यही  कहेंगे  कि  यह  हमारी  जिम्मेदारी

 नहीं  भ्रपितु  मंत्रि-परिषद  की  है  दौर  इस  विषय  को  उन्हीं  के  सामने  उठाना  चाहिये  ।  किन्तु  या

 मैं  अथवा  भारत  सरकार  इस  में  हस्तक्षेप  करने  भी  लगे  तो  भी  कोई  यह  नहीं  कह  सकता  la  कोई

 गेर-जिम्मेदार  व्यक्ति  हस्तक्षेप  कर  रही  है  ।  क्योंकि  जो  कोई  भी  हस्तक्षेप  करता  है  राष्ट्रपति

 की  कौर  से  ही  करता है  ।  इस  प्रकार  इस  सभा  की  भी  जिम्मेदारी  हो  जाती  है  ।  जिम्मेदारियां

 स्थानीय  Braga  की  ही  होंगी  दौर  जो  जिम्मेदारियां  उन्हें  नहीं  सौंपी  जा  सकतीं  वह  हमारे

 पास  रहेंगी

 जेसा  कि  मैं  ने  कहा  था  इस  में  किये  जाने  वाले  उपबन्ध  का  कोई  मलय  नहीं  है  ।  डा०  ऋण  ने

 कहा  था  कि  ४५  वर्ष  के  बाद  लोग  alan  शक्तियां  चाहेंगे  ।  हम  चाहते  हैं  कि  ऐसा  ही  हो  ।

 Ha  अपने  भाषण  में  कनाडा  के  संविधान  का  उल्लेख  फिया था  ।  गत  ८०  वर्षों से  उस  में

 कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया  है  ।  वहां  राज्यपालों  कौर  उप-राज्यपालों  को  काफीਂ  शक्तियां  दीਂ

 हुई  वह  हस्तक्षेप भी  करते  गौर  निषेधाधिकार का  प्रयोग  भी  ।  किन्तु  स्थानीय  स्वायत्त  शासन

 वे  बढ़ते  उपनिवेशवाद  को  समाप्त  करके  उसी  श्रधिनियेम  के  अधीन  श्री  as  स्वयं  शासित  राष्ट्र

 के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  है  ।  इसीਂ  प्रकार  मुझे  तराशा  है  जहां  तक  इस  विनियम  का  सम्बन्ध

 ara  स्थापित  होने  वाला  स्थानीय  प्रशासन  यह  अनुभव  करेगा  कि  उन  क्षेत्रों  ate  प्रदेशों  के  विकास

 के  हित के  अतिरिक्त  वहां  are  किसी  भी  मामले में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जायेगा  ।  हम  क्षेत्रों  में  काफी

 रुपया  खच  कर  रहे  हैं  जिससे  वहां  के  लोगों  का  स्तर  पड़ौसी  क्षेत्रों  के  लोगों  के  समान  हो  जाये  रोक

 उनका  राजनीतिक  स्कोर  aes  स्तर  देश  के  अन्य  भागों  के  समान  ही  हो  जाये  ।

 श्री  रिशांग  किलिंग  ने  विलय  का  कड़े  areal  में  विरोध  किया  था  ।  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  हमारी

 इस  बात  के  लिये  तीब्र  ग्नालोचना  की  है  कि  हुम  ने  विलय  के  सम्बन्ध  में  राज्य  पुनर्गठन  war  को

 सिफारिशों  को  अब  तंक  क्यों  नहीं  साना  ।  विरोधी  पक्ष  ने  इस  प्रकार  दो  विभिन्न  प्रकार  के  दृष्टिकोण

 अपनाये  हैं  |  हमारी  जेसा  कि  कल  गृह-कार्य  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  यह  है  कि  विलय

 होना  श्राव्य  है  ।  शरार  हम  प्रस्तुत  शिव  यक  को  अथवा  वत  मान  परिस्थितियों  को  इस  प्रकार  चालू

 नहीं  रखेंगे  कि  लोग  पृथक  रहने  में  ही  अपना  हित  समझने  लगें  ।  उन  लोगों का  यह  भय  दूर  करने
 के  साथ  ही  कि  पड़ौसी  राज्यों  से  विलय  किये  जाने  पर  उनका  शोषण  नहीं  an
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 fat  काशीराम  गुप्त  :  क्या  इस  के  लिये  कोई  समय-सीसा  रखी  है  ?

 श्री  हजरनवीस  :  नहीं  ।  माननीय  सदस्य  कौर  श्री  रिशांग  किलिंग  की  बात  का  यहीं  उत्तर
 है  कि  प्रत्येक  मामले  का  उसके  गुण-दोषों  के  ग्राहक  पर  ही  निर्णय  करना  होगा  ।  श्री  रिशांग  किलिंग

 की  दृष्टि  में  पड़ौसी  राज्यों  से  विलय  होने  के  पश्चात्‌  उन  क्षेत्रों  का  भविष्य  अनिश्चित  हो  जायेगा  ।

 उनका  यह  भय  उचित  नहीं  है  ।  हम  लोग  न  इस  कायें  में  शीघ्रता  करेंगे  न  किसी  प्रकार  का  न्य

 प्रयोग  |  कुछ  wea  क्षेत्रों  की  स्थिति  भी  एक  दूसरे  के  समान  ही  है  ।  वहां  विलय  कौर  क्षेत्रों की
 अपेक्षा  अधिक  शीघ्रता  से  होगा  ।  यहीं  हमारा  ध्येय  हम  स  ध्येय  की  दौर  ही  किन्तु
 बिना  किसीਂ  प्रकार  का  बल  प्रयोग  किये  ही  ।  इस  प्रजातंत्रीय  राज्य  में  जनता  की  उनकी

 इच्छा  कौर  सम्मति  का  बरादर  करते  हैं  ।

 विधेयक  का  सब  से  महत्वपूर्ण  खंड  ४४  है  विधान  ate  कार्यपालिका  बनाने  के  बाद

 यह  देखा  जायेगा  कि  ag  कितनी  कार्यकुशल है  ।

 दूसरे  विषयों  के  सम्बन्ध  मे ंमैं  सम्बन्धित  खंडों  पर  बोलते  समय  ही  चर्चा  करूंगा  ।

 श्री  का शिरास  आपने  कहा  था  कि  विलय  जनता  की  इच्छा  से  होगा  किन्तु  जनता

 की  इच्छा  जानने  की  कौन  सी  पद्धति  होगी  ?

 श्री  हज़र नवीस  :  अभी  मैं  कुछ  नहीं  कहू  हर  मामले  पर  उसका  अध्ययन  करने  के

 are  ही  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 कुछ  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  लिये  विधान  सभाओं  are  मंत्रि-परिषदों  तथा  कुछ  अन्य

 विषयों  का  उपबन्ध  करने.वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 विचार  किया  जाये  15.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत हु

 खंड  Q—— (FF CATITT  तथा

 नभ  दार का दास  मंत्री  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ११  प्रस्तुत  करता  हूं

 श्री  प्रताप  सिंह  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  २४  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  मैं  प्रिया  संशोधन  संख्या  १२  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 श्री  द्वारका दास  मंत्री  :  इस  इलाज  के  सम्बन्ध  में  मैं  जो  संशोधन  लाया
 उसका  मंशा  यह

 है  एडमिनिस्ट्रेटर  जो  रखा  गया  वह  कांस्टीट्यूशन  के  लिहाज़  से  तो  ठीक  है  किन्तु  जो  आदमी

 वहां  नहं  सं  लग्न  प्रान्त  का  गजनेर  हो  ताकि  यूनियन टे  रॉटरी  में  जो  बसने  वाले  लोग  हैं  ग्रोवर  साथ

 हीਂ  साथ  पड़ोस  के  प्रान्त  में  रहने  वाले  जो  लोग  उन  दोनों  को  एक  ही  झ्रादमी  के  पास  जाने  का

 मौका  मिले  ।  आपने  कट्टा  है  कि  इन  यूनियन  टैरिटरीज़  का  श्राप  पड़ोस  के  राज्यों  में  मगर  चाहते

 उस  लिहाज़  से  भीं  इस  से  बरच्छा  वातावरण  तेयार  होने  में  मदद  मिलेगी  ।  इसके

 सुपी।रयारिटी  अझर पप  इनफीरियारिटी  कॉम्प्लेक्स  कराने  का  जो  सवाल  उठाया  गया  है  कौर  कहा  गया  है

 कि  गवर्नर ये  कम  दर्जे  का  आदमी रखा  जा  रहा  है  वह  शुबहा  भी  इससे  दर  हो  जायेगा  ।  आपको को
 धा

 saa  aii
 में
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 द्वारका  दास  मंत्री |

 एक  दूसरा  नया  अाफिस  बनाने  की  भी  इससे  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।  हमारे देश  में  है  कौर

 इस  इमरजेंसी  में  खच  कम  करने  की  बात  भी  चल  रही  है  प्रति  से  एडमिनिस्ट्रेटर या  लेफ्टिनेट

 गवर्नर  जो  कोई  भी  रखा  जाता  उससे  खर्चे  बढ़ेगा  क्योंकि  भ्र लग  से  दफ्तर  को  रखना

 अलग  से  स्टाफ  रखना  पड़ेगा  ।  अगर  इन  दोनों  पदों  को  मिला  दिया  जाये  तो  खर्चा  भी  कम  हों

 जायेगा  ।  यूनियन  टैरिटरीज़  का  खर्चा  उनकी  झ्रामदनी  के  लिहाज़  से  ज्यादा  होगा  ।  इसलिए

 उसको  कम  करने  के  उद्देश्य  से  अगर  संलग्न  प्रान्त  के  गवर्नर  को  हीं  यह  काम  भी  सौंप  दिया

 जाता  है  wie  उसको  ही  उस  यूनियन  shee  का  हैड  मुक़र्रर  किया  जाता  तो  खर्चा  कम  हो

 सकता  है  t

 मेरा  निवेदन है  कि  एक  नया  झ्रादमी न  रख  कर  उस  गवर्नर  को  ही  जिस  के  पास  राज  भी

 आफिस  स्टाफ  झगर  निजात  कर  दिया  जाता  है  तो  बाद  में  इन  एरियाज को  पास  वले

 प्रान्तों  में  मर्ज  करने  के  लिए  भी  नकल  वातावरण  का  निर्माण  हो  सकेगा  ।  इस  वास्ते  मेरे  इस

 संशोधन  मैं  चाहता  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 श्री  मैं  चाहता  प्रशासन  ]  स्थान  पर

 जो  उप-राज्यपाल  कहलायेगा  as  Lieutenant  रख

 दिये  जायें  ।  क्योंकि  का  are  प्रशासन  करने  वाला  है  किन्तु  वहां  प्रशासन  काज

 के  लिये  विधान  मंडलों  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  "प्रश /सक'  शब्द  का  प्रयोग  संविधान के  wR  २३६  के  प्र्धां  में
 किया  गया  है  ।  पदनाम  देना  राष्ट्रपति  की  इच्छा  पर  निर्भर  करता  है

 श्री  प्रताप  सिह  :  उपाध्यक्ष

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इसके  बारे  में  बोल  चुके  हैं  ।

 tat  प्रताप  सिह  :  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  प्रयास  की  पदावधि  का  भी  उल्लेख

 होना  चाहिये  ।  इसी  मकसद  से  मैंने  अरपना  एमेंडमेंट  रखा  है  ।

 हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  इस  बिल  को  इस सदन  में  पेश  करते  हुए  एडमनिस्ट्रेटर

 का  क्या  दर्जा  होना  उस  पर  काफी  रोशनी  डाली  है  ।  मुझे  इस ॥  बारे में  कुछ  नहीं

 कहना  है  कि  उस  पद  का  नम  क्या  होगा  |  वहू  लैफ्टिनेंट  भी  हो  सकता  एडमिनिस्ट्रेटर

 भी  हो  सकता  है  या  कोई  ्र  नाभ  भी  उसको  दिया  जा  सकता  है  ।  gay  बारे  में  कोई
 दो  रायें  नहीं हो  सकतीं  ।

 मेरा  कहना  fas  इतना ही  है  कि  किसी  भी  स्टेट  के  लिए  जब  गवर्नर

 नियुक्त  किया  जाता  है  तो  उसकी  टर्म  डिफाइन  रहती  है  att  steeper  श्राफ  इंडिया

 उसका  साफ
 की  धारा  १४६  में

 भी  बारे  में  साफ  लिखा  gar है  ।

 मतलब
 यह

 है  कि  किसी  भी  स्टेंट
 गवर्नर  वे  लिए  जो  टम  ह  वहू  कांस्टीट्यूशनल  श्राफ

 इंडिया
 के  मुताबिक  पांच  साल  है  ।  ऐसी  सुरत  में  यूनियन  टैरिटरी के  लिए  जो  एडमिनिस्ट्रेटर  fast

 किया  उसने  लिए  कहीं  भी  कोई  टर्म  न  रखी  यह  मुनासिब  प्रतीत  नहीं  होता है  ।

 यह  चीज़  न
 तो  कांस्टीट्यूशनल  में  थि फाइन की  गई  है  sie  न  ही  इस  बिल  में  डिफाइन  की  गई

 है  ।  इसके  बारे  में  इस
 बिल  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है

 ।  श्राप  जानते  ही  हैं  कि  किसी  भी

 गवर्नमेंट  wie  .  लिए  चाहे  ag  किसी भी  te  का  क्यों  न
 टर्म  डिफाइन  की  गई

 है  कौर

 _  अंग्रेजी में
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 कहा  गया  है  कि  किसी  भी  जगह  पर  शरीर  उसको  रखा  जाता  तो  उस  जगह  के  लिए

 ज्यादा  से  ज्यादा  उसकी  अवधि  तीन  साल  की  होगी  ।  हमारा  यह  हाउस  इसकी  अवधि  भी

 पांच  साल  रखी  गई  है  ।  हर  एक  की  अवधि  रखी  गई  है  ।  मैं  नदीं  समझता  हूं  कि
 जो

 यूनियन

 टैरिटरीज़  के  एडमिनिस्ट्रेटर  रखे  उनको  ला  महदूद  नर्स  के लिए  कायम  रखने  का  आपका  मंशा

 व्या  है  |  ore  इस  तरह  से  किया  जाता  है  तो  उसके  वैस्टिड  इंटरेस्ट  क्रिएट  हो  जाते

 हैं  वह  चीज़  न  तो  जनता  के  लिए  हितकर  है  ate  न  ही  सरकार  के  लिए  हितकर  हो  सकती  है  ।

 दोनों  के  लिए  वह  हानिकारक  ।  वह  चीज़  कानून  के  भी  विरुद्ध  जाती  है  ।  इसलिए  मैं

 चाहता  हूं  कि  ant  होम  मिनिस्टर  साहब  इसको  इस  बिल  में  नहीं
 ला

 सकते  हैं  तो
 कम

 से
 कम  इसको  स्टेज  में  रख  दिया  जाए  और  wat  सलज  में  भी  नहीं  रखा  जा  सकता  है  तो  जो

 स्टेंडिंग  भ्रार्डज़॑  जारी  उन  में  इसको  रख  दिया  जाए  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  safe  पांच  साल  की

 होगी  |  are  इससे  ज्यादा  त्रस  के  लिए  कहीं  किसी  एडमिनिस्ट्रेटर  को  रखने  की  जरूरत

 महसूस  होती  तो  मेरी  प्रार्थना  कि  उसको  उसी  टैरिटरी  में  न  रख  दूसरी  जगह  रखा

 जाए  ।

 शनी  हज़र नवीस  :  मैं  इस  संशोधन  का  विरोध  करता हूं  ।

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  पहले  ही  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  चुक  हैं  ।

 श्री  हजरनवीस  :  प्रशासक  श्र  राज्यपाल  के  कत्तव्य  एक  में  ही  नहीं  मिलाये  जा  सकते

 क्योंकि  प्रशासक  राष्ट्रपति  की  कौर  से  कार्यपालक  रूप  में  कराये  करता  हें  जब  कि  राज्य  पाल

 कुछ-कुछ  राज्य  के  wear  के  समान  होता  है  श्र  वह  राज्य  में  राष्ट्रपति  का  प्रतिनिधि

 होता है  ।  इसके  अतिरिक्त  किसी  क्षेत्र  में  राज्यपाल  को  प्रशासक  नियुक्त  करने  से  राज्यपाल

 की  प्रतिष्ठा  भी  कम  होती  है  ।  प्रशासक  राज्य-क्षेत्र  ५.  बाहर  के  किसी  स्थान से  प्रशासन  कार्य

 नहीं  कर  सकता  |  उसे  इससे  निरन्तर  सके  बनाये  रखना  होता  है  ।

 श्रेणी  के  राज्य  के  राज्यपाल  से  भी  अधिक  वह  मंत्रि-परिषद्‌  के  संपर्क  में  रहता  है  ।

 जहां  तक  समय  सीमा  का  प्रशन  है  ।  राज्यपाल  की  पुनर्नियुक्ति  की  जा  सकती  है

 कौर  इस  प्रकार  उसकी  सेवावधि  १०  वर्ष  की  भी  हो  सकती है  ।  ५  aye  की  सीमा  भी  उसकी

 को  समाप्त  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  उसको  पुन:नियुक्त  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  द्वारका  दास  मंत्री  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ११  वापिस  लग
 क

 के
 ।

 लिये  सभा  की  ग्र नुम ति

 द  घ  |

 संशोधन  संख्या  ११,  सभा  की श्रुति  वापिस  ले  लिया  गया  |

 पुन्नी  प्रताप  सिह  :  मैं  भी  अपना  संशोधन  संख्या  २४  वापिस  लेने  के  लिये  सभा  की  ग्र नुम ति

 चाहता  हुं  ।

 संख्या  २४,  सभा  की  अनुमति  वापिस ले  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १२  मतदान  ले  लिये  रखा

 अस्वीकृत  ।

 महोदय  :  wet  यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  erat  बने
 ”

 |

 प्रस्ताव  र  विकृत

 खंड  २  विधेयक  में
 जोड़  दिया  गया

 ।

 faa  waist  में
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 खंड  -संघ राज्य  क्षेत्रों  की
 विधान  सभायें  तथा  उनकी  रचना  )

 पति  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  २  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 इस  संशोधन  द्वारा  मैं  चाहता  हूं  कि  पृष्ठ  २  की  पंक्ति  २८  से  ३०  निकाल  दी  जिसमें  यह

 कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  अधिक  से  अधिक  ३  ऐसे  सदस्यों  जो  सरकारी  सेवा  में

 नहीं  है  ।  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  विधान  सभाग्रों  के  सदस्य  के  रूप  में  नाम-निर्देशित  कर  सकेगी  ।

 मैं  नाम  निर्देशित  किये  जाने  के  विरुद्ध  हूं  कौर  इस  उपबन्ध  से  विधेयक  में  म्रसंगतता  भी

 उत्पन्न  हो  जाती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  के  विषय  में  हम  पहले  हो  कर  चुके  हैं  ।

 श्री  बायुदेवनू  Tat 3  किन्तु  मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।  उन्होंने

 इस  नामनिर्देशित  किये  जाने  वाले  सदस्यों  की  संख्या  २  से  बढ़ा कर  ३  किये  जाने के  विषय  में

 भी  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  ।  ate  राज्यों  में  एक  या  दो  सदस्यों  को  ही  नाम-निर्देशित  किया

 जा  सकता  है  ate  वह  भी  उल्लिखित  वर्ग  के  लोगों  को  ही  ।  जिस  राज्य  क्षेत्र  में  झ्रावश्यकता

 हो  वहां  भ्रनुसूचित  जाति  ्र  दुबई  वर्ग  के  लोगों  में  से  एक  या  दो  सदस्यों  को  नामनिर्देशित  किया

 जाना  ही  पर्याप्त  होंगा
 ।

 लक्ष्मी  महल  सिंघवी  :  हमें  यह  मालूम  नहीं  है  कि  इन  ३  सदस्यों  को  कौन  से

 में  से  नाम-निर्देशित  किया  जायेगा  ।  ag  अल्प-संख्याओं  में  से  लिये  जायेंगे  या  दुर्बल  वर्ग  में  से  ।

 या  यह  किसी  पर  राजनैतिक  अनुग्रह  करने  के  लिये  किये  जायेंगे  ।  संविधान  में  केवल  दुर्बल  वर्ग

 मे ंसे  ही  नाम  निर्देशित  करने  का  उपबन्ध  है  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  को

 स्पष्ट कर  दें

 श्री  हज रन बीस  :  संयुक्त  समिति  में  इस  विषय  पर  चर्चा  होने  के  बाद  संख्या  २  से  बढ़ा  कर

 रे  कर
 दी  गई  ।  मैं  ने  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  निर्दिष्ट  करने  के  प्रस्ताव  पर  भाषण  देते

 समय  कहा  था  कि  यह  दुर्बल  वर्ग  के  संबंध  में  ही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २  मतदान के  लिये  गधा

 लोक  सभा  में  मत-विभाजन  gat  |

 पक्ष  में  २५;  विपक्ष  में  १४८  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 फ्  खंड  विधेयक  का  sit  बने ਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  है 1 |
 |

 खंड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  |

 पुल  अंग्रेजी  i
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 पु उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खंड
 ४

 तथा  ५  विधेयक के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 खंड  ४  तथा  y  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 खंड  ६--(विधान सभा  के  अधिवेशन ।  सच् नाव सान  तथा

 Tea  वासुदेवन नायर  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  २०  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  प्रशासक  को  विधान  सभा  को  विघटित  करने  की  शक्ति  न  दो  जाय े।
 मंत्रों  महोदय  ने  केवल  यही  तक  प्रस्तुत  किया  कि  प्रशासक  सभा के  प्रति  उत्तरदायी है  ।  यह

 असंगत  है  ।  दुनिया  में  कहीं  भी  ऐसा  नहीं  होता  कि  सरकार  का  भेजा  हुआ  प्रतिनिधि  राज्य  की

 विधान  सभा  को  भंग  कर  दे  ।

 पृश्नी  हज़र नवीस
 :

 संविधान  के  अनुच्छेद  के  अनुसार  राज्यपाल  सभा  का  सत्रावसान  कर  सकता

 हैं  waar  उसे  भंग  कर  सकता है  ।  विधेयक  द्वारा  बनायें  जाने  वाली  संस्थापकों ae  प्रशासन

 के  संबंध  में  हमने  लगभग  वही  उपबन्ध  हैं  जो  श्रेणी  | डि  राज्यों  के  संबंध में  हैं  ।

 fat  वासुदेवन  नायर  :  राज्य  पाल  को मंत्रि-परिषद्‌ सलाह  देता  है  ।

 श्री  हज़र नवीस
 :

 यहां  भी  उसे  सलाह  दी  जायेगी  ।  गृह  कार्य  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में
 स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  वह  मंत्रि-परिषद्‌ की  सलाह  से  ही  कार्य  करेगा  ।  विघान सभा  की  प्रविधि

 समाप्त  होने  पर  मुख्य  मंत्री  अथवा  प्रधान  मंत्री  ही  विघटन  की  सलाह  देता  है  ।  खंड  '४४  के

 अधीन  हुये  यहां  भी  वही  उपबन्ध  रखा  गया  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  २०  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  प्रस्वीकृत  मुन्ना  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  ।

 कि  que  ६  विधेयक  का  aa  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह
 |

 खंड  ६  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  o— (faarat  सभा  के  अध्यक्ष  तथा  |

 fart  यशपाल  मैं  पना  संशोधन संख्या  १३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  दारा  संशोधन  संख्या  १३  मतदान के  रखा  तथा

 स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 खण्ड  ७  विधेयक  का  अंग  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  दशा  ।

 संघ
 ७

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 संप्रेजी  में

 589(Ai)
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 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान यह  है

 खण्ड  ८  से  ११  विधेयक के  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  द्वि  ।

 खण्ड  ८
 से  ११  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 महोदय  :  यह

 खण्ड  १२  विधेयक  का  am  बने  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 खड़  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  wet यह

 खण्ड  १३  विधेयक  का  अंग  बने  (4

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड १३
 विधेयक

 में  जोड़  दिया गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 2  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  १४  विधेयक  ara  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ड्रा  ।

 खंड  १४  विधेयक  में  जोड़  दिया  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  बदन  यह  है  :

 खंड  १५  से  २१  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खंड  १५  से  २१  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 खंड  २२  से  ३२  विधेयक  को  रंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  tt

 खंड २९  से  रे२  विधेयक  में  जोड़
 दिये

 गये
 ।

 खंड  ३३  (  प्रक्रिया  संबंधी  नियम )
 :

 शी बड़े
 :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या

 ४  ५  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 इस  खंड  के  अनुसार  विधान  सभा  के  सदस्य  प्रशासक
 उस

 के  द्वारा  किये  हुए  कार्यों  के

 बारे  में  स्पष्टीकरण  नहीं  मांग  सकते  ।  संभा के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  में
 भी  प्रशासक  हस्तक्षेप कर

 सकता है  ।  इन  दोनों  उपबन्धों  कों  acta  के  लिये  मैं  ने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किये  है  ।

 मूठ  अंग्रेजी  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  दारा  संशोधन  संख्या
 ४  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा

 स्वीकृत  ह्  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  २१  अवरुद्ध  है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द  परा  संशोधन  संख्या  ५  मतदान  के  रखा  गया

 तथा  स्वीकृत  gat  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  करे  विधेयक  का  an  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हैं  ।

 संघ  ३३  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  |

 खंड  ३४

 गोनी बड़े
 :

 में  cater  संख्या  ६  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 संशोधन  संख्या  ६  मतदान के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष
 प्रदान  यह  है  :

 खंड  ३४  विधेयक  का  ar  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  |

 खण्ड  ३४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड ३५  से  ४३  विधेयक में  जोड़  दिय  गये

 खण्ड  ४४
 (  मंत्री  परिषद्‌  )

 fet  ag:  में  संशोधन  संख्या
 ७

 फिर
 ८  प्रस्तुत करता  हुं

 ।
 हम  प्रशासक के  स्वविवेक  की

 शक्ति  का  विरोध
 करते  हूं  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  मैं  संशोधन  संख्या  २२  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 मैं  खंड  os  के  परन्तुक  के  विरुद्ध  हूं  ।  मंत्रिपरिषद्‌  की  शक्तियों  पर  प्रतिबन्ध  नहीं

 होना  चाहिये  ।  इस  परन्तुक  से  बहुत  कठिनाइयां  होंगी  ।  प्रशासक  कौर  मंत्रिपरिषद्‌  में  मतभेद  होने

 पर  मामला  राष्ट्रपति के  पास  जायगा  |  इस  से  काफी  समस्यायें बढ़ेंगी  ।  सभी  लोग  चाहते  है  कि

 परिषद्‌  को  सब  मामलों  में  पुरी  शक्ति  होनी  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  श्रावस्ती  परिवर्तन  किए  जाने

 चाहिये  ।  यदि  तभी  तो  निकट  भविष्य  में  कर  देनी  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  दवारा  संशोधन
 संख्या  ७,

 ८
 कौर  २२  मतदान के

 लिए रखे  तथा  भ्र स्वीकृत हुए  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रदान  यह  है  :

 खंड  ४४  विधेयक  का  अंग  बन े'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  श्री

 खण्ड
 ४४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 re

 मल  अंग्रेजी  में



 ~
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 खण्ड  ४५  ( मंत्रियों  के  संबंध  में  wea  उपबन्ध )

 श्री  द्वारका  दास
 मंत्री

 :
 में  संशोधन  संख्या  १६  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  इस  बिल  का  क्लास  ¥4(2)  मुख्य  मंत्री  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित

 लोकतंत्रीय  पद्धति  में  मुख्य  मंत्री  का  चुनाव  लेजिस्लेचर  के  मेजबां  में  जो  बहुमत  होते

 उन  के  द्वारा  किया  जाता  है  किन्तु  इस  oy  (%)  कलाम  में  यह  रक्खा  गया  है  कि  a1

 मिनिस्टर  को  प्रेजिडेंट  नियुक्त  करेगा  ।  मैं  ने  इस  के  लिए  अपने  संशोधन  नम्बर  १६  मैं  कहा

 है  कि  इस  में  यह  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जो  सदस्य  चुन  कर  श्राये  ह  वे  ही  चीफ  मिनिस्टर

 को  चुनने के  हक़दार  होंगे  कौर  चीफ़  मिनिस्टर  उन्हीं  एलेक्टेड  मैं  से  एक  होगा

 यहां  पर  हम  देख  रहे  हे  कि  ३  या २  सभासद  अध्यक्ष की  शर  से  नियुक्त  होने  वाले  हे

 जरगर  कलामी  को  वर्तमान  दा कल  में  क़ायम  रक्खा  जाता  है  कौर  मेरा  संशोधन  यदि  नहीं  माना  जायगा
 तो  नियुक्त  किये  गये  सदस्य  भी  क्लास  के  मुताबिक़  मुख्य  मंत्री  बनने  के  हक़दार  हो  सकते gs  |

 तंत्रीय  पद्धति  के  भ्र तु सार  यह  व्यवस्था  तो  कम  से  कम  रक्खी  ही  जानी  कि  जो  सभासद  चुन
 कर  जायेंगे  उन  चने  हुए  सभासदों  में  जिस  पार्टी  या  ग्रूप  के  लोगों  की  अधिक  संख्या  जिन  का

 बहुमत  उन  में  से  एक  आदमी को  मुख्य  मंत्री  बनाया  जाय  ।  इसी  उद्देश्य की  पूर्ति के  लिए  मैं  ने

 यह  संशोधन  सदन  के  सामने  स्वीकृति  के  लिए  रक्खा  है  |

 श्री  हु जर नवीस  :  संविधान  लगभग  १२  वर्ष  के  लिए  लागू  रहा  है  |  नामनिर्देशित  सदस्य
 कभी  मंत्री  नियुक्त  नहीं  किया  गया  है  |

 संशोधन  स्वीकार  करने  पर  एक  कौर  कठिनाई  होगी  |  जो  सदस्य  सभा  में  निर्वाचित  हो  कर

 नहीं  आया  वह  मुख्य  मंत्री  नहीं  बन  सकेगा  ।  वर्तमान  उपबन्ध  संविधान  के  उपबन्धों  के  श्ननुसार

 खण्ड  wy  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  जो  मंत्री  ६  महीनों  के  लिए  सदस्य  नहीं  बनता  वह  मंत्री  नहीं

 रहेगा  ।  निर्वाचित  व्यक्ति  ही  मंत्री  बनेंगे  ।

 दास  मंत्री  :  मैं  अपने  संशोधन  पर  बल  नहीं  देता हूं  ।

 संशोधन  संख्या  १६,  सभा  की  wale  से  वापिस  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  है

 खंड  Oy  विधेयक  का  रंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  दुआ  |

 खण्ड  ४५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  ४६  से  ५२  विधेयक  में  जोड़  दिय  गये  ।

 खण्ड  ५३--  दमन  सनौर  दीव  कौर  पांडिचेरी  से  संसद चक  को

 निर्वाचन के  लिये  उपबन्ध  )
 :

 भी  बड़े  :  मैं  संशोधन संख्या
 ८

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 port  हजरनवीस  :  मैं  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  ।  समय  सीमा  निर्घारित करना  असम्भव

 है  ।

 faa  tate  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  घंदोषन  संख्या  &  मतदान के  लिये  रखा  गया  तथा

 भ्रस्वीफक्ृत  हुमा  ।

 1उपाध्यक्ष महोदय : प्रदन यह है : महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  ५२  विधेयक  का  an  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 खण्ड  ५३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ५४  (  कुछ  संघ  क्षेत्रों की  श्रस्थ  गयी  विधान  सभाश्रों  के  बारे  में  उपबन्ध )

 पृश्नी  बड़  :  मैं  संशोधन  संख्या  १०  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 यह  खण्ड  संविधान  के  विरुद्ध  यदि  वर्तमान  राज्य  क्षेत्र  परिषदों  को  विधान  सभाएं  भान

 लिया  जाय  तो  राजनैतिक  दलों  को  निर्वाचन  लड़ने  का  मौका  नहीं  मिलेगा  ।  यह  लोकतंत्र  सिद्धांत

 के  विरुद्ध है  ।

 श्री  हजरनवीस
 :
 मैं  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं

 ।
 यह  कहना  गलत  है  कि  राजनैतिक  मामले

 निर्वाचन  में  नहीं  उठाए  गए  थे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  वक्तव्य  पढ़ें  जोकि  निर्वाचन  में

 तो  पता  चलेगा  कि  इस  विधेयक  के  बारे  में  लोग  भली  भांति  जानते  थे  ate  लोगों  को  पता  था  कि

 वें  राज्य  क्षेत्र  परिषदों  के  सदस्य  ही  नहीं  बन  रहे  परन्तु  बनने  वाली  विधान  सभा
 के

 सदस्य

 बन  रहे थे  ।

 संशोधन  संख्या  १०  मतदान के  लिय  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  '

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  खंड  ५४  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ५४  विधेयक  में
 जोड़  दिया  गया

 खण्ड  ५४  और  ५६  विधेयक  में  जोड़ दिय  गए  ।

 खण्ड  ५७  (  कुछ  श्रघिनियमों का  संशोधन  )  :

 श्री  हज़र नवीस  मैं
 प्रस्ताव  करता हूं

 :

 सकी  पृष्ठ  २६,  पंक्तियां  १९  कौर  २०  में  से  निम्नलिखित  हटा  दिया  जायें  eed

 their  application  to  the  union  territories  specified  in  clause

 (h)  of  sub-section  (1)  of  section  2”

 २,  की  (१).  के  खंड  में  उल्लिखित  संघ  क्षेत्रों  पर  उन  के

 लागू  होने  2c)

 यह  संशोधन  स्पष्टीकरण  के  लिए  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 पृष्ठ  २६,  पंक्तियां  १९  कौर  २०  में  से  निम्नलिखित  हटा  दिया  जायें

 ‘in  their  application  to  the  union  territories  in  clause

 (h)  of  sub-section
 (1)

 of  section
 ह

 मूल  |. कन श्ग्रज की  में
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 २  की  BITaTA  (१)  के  खण्ड  में  उल्लिखित  संघ  क्षेत्रों  पर  उन  कै

 लागू  होने  में  ,”]  (१८)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ५७,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा  |

 खंड  ५७  ,  संबोधित रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  \

 ws  ५८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 पहली  अनुसूची  तौर  दूसरी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 खण्ड  १  नाम  ate  प्रभावी  होना

 श्री बड़े  मैं  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 मैं  यह  सुनिश्चित  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  अधिनियम  के  पारित  होने  की  ६  भेदियों

 के  भ्रमर  इस  अघिनियम  को  लागू  कर  दे  ।  मैं  ने इसलिए  भी  संशोधन  प्रस्तुत  किया है  कि  निर्वा

 &  महीनों  के  म्रन्दर  किया  जाये  ।

 port  हज़र नवीस  :  मैं  संशोधन  स्वीकार  नहीं  करता  हूं  ।  इस  कानून  को  लागू  करने  में  कोई

 ऐसी  देरी  नहीं  होगी  जोकि  रोकी  न  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १  मतदान  के  लिए

 रखा  तथा  भ्र स्वीकृत हु झा हुआ  ।

 1 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 खण्ड  १  विधेयक  का  ay  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  १  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  शरत्  अधिनियमन सुत्र  प्रौढ़  विधेयक  का  नाम
 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 fat  हज़र नवीस :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ‘fe  विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हु  —

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पार्वती  किया  जाये  ।''

 गी  प्यास  लाल  सर्राफ  तथा
 :  खण्ड  ३  में  नामनिर्देशन  के  बारे  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  यह  उचित
 क्योंकि  हिमाचल  प्रदेश

 के  सीमान्त  क्षेत्रो ंमें  ऐसे  लोग  रहते  है  जोकि

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 कम  पढ़ें  लिखे  हूं  कौर  लोकतंत्रात्मक  जीवन  के  बारे  में  कम  जानते  है  ।  अतः  उन  लोगों  के  प्रतिनिधियों

 को  नामनिर्देशित  करना  ज़रूरी  है  ताकि  वे  भी  लोकतंत्र  के  बारे  में  सीखें  ।

 राज्य  क्षेत्र  परिषदों  को  विधान  सभा  बनाने  में  कोई  बुरी  बात  नहीं  है  ।  सरकार  ala

 जी  ‘faataa  को  कार्यान्वित  करना  चाहती है  ।  बाद  में  निर्वाचन  होंगे  ।

 प्रशासक  का  पद  गवर्नमेंट  या  लेफ्टिनेंट  गवर्नर  से  भिन्न  है  फिर  भी  इस  प्रबन्ध  को  बाज़माना

 स्वाहिये  ।  यदि  कोई  त्रुटि  नजर  org  तो  बाद  में  संशोधन  किया  जा  सकता  है  |

 fot  नायर  :  हमारे  संशोधन  बिल्कुल  उचित  परन्तु  सरकार  ने  उन  संशोधनों

 को  नहीं  माना  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  मौखिक  श्राइवासन  दिए  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  उन्हें  है  कि  प्रशासक

 क़ा  मंत्रिपरिषद्‌  से  मतभेद  नहीं  होगा  ।  उन्होंने  यह  भी  अश  व्यक्त  की  कि  केंद्रीय  सरकार  को संघ  क्षेत्र

 के  मामलों  मं  अनावश्यक  हस्तक्षेप  करने  का  नहीं  होगा  ।  ये  सब  अ्राइवासन  विधेयक  में

 दिए  जाने  चाहियें  ।

 वह  दिन  दूर  नहीं  होगा  जब  संघ  क्षेत्रों  में  सही  aa  में  लोगों  के  प्रतिनिधियों  की  सरकार

 grit  ।

 शी  qo  का०  भट्टाचायें  )  :  जिस  निष्ठा  से  रिज़वान  दिए  गए  है  उन्हें  स्वीकार

 करना  ।  विधेयक  के  उपबन्धों  को  लागू  तो  करना  चाहिये  |

 कुछ  क्षेत्रों  के  साथ  के  अन्य  भागों  से  भिन्न  व्यवहार  करना  पड़ता  है  क्यों  ?

 पर  त्रिपुरा  के  बारे  में  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  कहा  था  कि  पूर्ण  क्षेत्र  बनने  की  भ्राता

 रखें  |

 कल  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  था  कि  सरकार  इस  विधेयक  ar  समन  के  लिए

 तैयार  है  जो  कि  संविधान  में  संशोधन  करके  गणपूर्ति  के  उपबन्ध  को  हटा  परन्तु  इस

 विधेयक  में  विधान  सभा  की  बैठक  के  लिए  कल  सदस्यों  कीਂ  एक  तिहाई  निर्धारित  की

 |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  जब  सभा  ने  १९६२  में  संविधान

 विधेयक  पारित  किया  तो  संघ  क्षेत्र  के  लोगों  के  दिलों  में  बड़ी  ५०  उठीं  थीं  कि  उन्हें

 लोकप्रिय  प्रशासन  ७-८  महींने  के  बाद  उनकी  भाषियों  पर  पानी  फिर  गया  ।

 श्री  बड़े  :  उपाध्यक्ष  मेंने  बारह  पंद्रह  एमेंडमेंट  दिये  थे  कौर
 x

 की  थी  कि  उन  में  से  कुड  एक  तो  सरकार  की  तरफ  से  मंजूर  कर  लिपि  जायेंग े।

 लेकिन  उन  में  से  एक  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गया है  ।  हमेशा  ऐसे

 ही  पोज़ीशन  वाले  जो  एमेंडमेंट  देते  है  उनका  हाल  होता  है  ।  देवकी  केਂ

 ga  जिस  तरह  से  मरने  के  लिए  तैयार  होते  थे  बाद  में  भगवान्‌  श्रीकृष्ण  को  उसी  तरह  से  हमारे

 मेंट  भी  मरने  के  लिए  तैयार  होते  हैं
 ।

 देवकी  के  सात  पुत्र  मार  दिये  गये  थे  लेकिन  श्रांठवें  पक्वाशय  कृष्ण

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 Yeo  ¥  १९६३ बोस  आयोग  की  जांच  पर  महान्यायवादी के
 प्रतिवेदन  के  तथाकथित  प्रकट  हो  जाने  के  बारे  में

 हुए  थे  |  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारे  श्रमेंडमेंट  जो  स्वीकार  नहीं  किये  गये  हैं  इसका  हमें  दुःख  नहीं  है

 इसका  हमें  अफसोस  नहीं  है  लेकिन  आपकी  कथनी  कौर  करनी  में  अन्तर  नहीं  होना  |  कल  ही

 प्रधान  मन्त्री  नेहरू  जी  ने  कही था  कि  कथनी  ग्रोवर  करनी  में  फक  नहीं  होना  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हुं  कि

 माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  अस्वे [सत  दिये  हैं  उनको  उन्हें  पुरा  करना  चाहिये  रोक  उनकी  कथनी  MT

 करनी  में  फक  नहीं  होना  पहिये  |  नगर  ऐसा  होता  है  तो  जनता  यही  कहेगी  डाक्टर  हील  द।ई  सैफ

 श्रीनिवासन तो  पने  दे  दिये  हैं  लेकिन  उन  श्राइवासनों  को  आपको  पूरा  भी  करना  चाहिये  |  झगर  एसा

 होता  है  तो  हमारे  जो  एमेंडमेंट  श्राविका र  कर  दिये  गये  हैं  उसका  हमें  अफसोस  तो  नहीं  है  लेकिन  जिस

 प्रयोजन  को  लेकर  वे  दिये  गये  थे  वह  सिद्ध  हो  गया  है  ऐसा  हम  मान  लेंगे  |

 श्री  हज़र नवीस  :
 मैं  श्री  बड़े  से बिल्कुल  सहमत  हुं  ।  संविधान  के  शब्द  इतने  महत्वपूर्ण  नहीं

 हैं  जितना कि  वह  तरीका  जिसमें  संविधान  जलता  है  ।  अदा  है  कि  जब  ये  संस्थाएं  fees  में  air

 तौ  संघ  क्षेत्रों  के  लोग  अपने  भाइयों  के  स्वयं  निर्माता  होंगे  कौर  वे  मिल  कर  क्षेत्रों  क ेविकास  में  afar

 लंग  एं  गे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  फिया  जाए  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ee  et  et

 बोस  योग  की  जांच  पर  महान्यायवादी  के  प्रतिवेदन  के  तथाकथित

 हो  ने  के  रमें

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  श्री  क०  ध: ह  रेड्डी  |

 श्री  दाजी  :  मैं  एक  मामला  उठान  हूं  कौर  Weqey  महोदय  से  अनुमति  ले

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  |

 श्री  बोस  आयोग  पर  महान्यायवादी  कौर  श्री  शास्त्री  के  प्रतिवेदन  का  एक  भाग  जो

 समवाय  विधि  के  बारे  में  सभापटल  पर  रख  दिया  गया  है प्र ौर  पहला  भाग  सरकार  ने  सभा-पटल  पर

 से  इंकार  कर  दिया  क्यों कि  जे  पा  कि  विधि  मन्त्री  ने  बताया  कि  इस  के  व्यवत  करने  से  सरकार  को

 जो  न्यायालय  में  कार्यवाही  करनी  वाहे  उस  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 खाडिलकर  पीठासीन  हुए

 ma  पता  चल  है  कि  प्रतिवेदन  का  भाग  अध्यक्ष  महोदय  झ्र ौर  राज्य  सभा  के  सभापति
 को  श्री

 मेहर  चन्द  खन्ना  ने  भेज  है  |

 पत्र  माननीय  श्रध्यक्ष  को  भेजा  गया  है  ।  महोदय  के  सचिवालय  ने  यह  प्रतिवेदन  मुझे

 नहीं  दिया  है  ।  प्रतिवेदन  का  यह  भाग  उद्योग  को  कौर  श्री  मती  को  जिसे  इस

 वेदन  को  बतान  नहीं  प्राप्त  थे  उन्हें  भी  इसकी  प्रति  दे  दी  गई  है  ।  कुछ
 माननीय

 सदस्यों  को  भी  इसका

 पता  चल
 rat  यय

 ol.
 मूल  diet  में



 yar  grr
 १४  Way  की  जांच  पर  महास्यायवावादी  के  KeOw

 प्रतिवेदन के  तथाकथित  प्रकट  हो  जाने  के  बारे में

 सभापति  मैं  श्री  दाजी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  are  क्या  यह  प्रतिवेदन  कीਂ

 ठीक  प्रति  है  |

 श्री  हाजी
 :
 मैं  तो  सरकार  से  पूछ  रहा  हूं  कि  यह  प्रमाणिक  प्रति  है  कि  नही ं।

 महोदय  पीठासीन  +

 अज  संसद  कार्य  मन्त्री को  भी  प्रति  दी  गई  थी  ।  आशा  है  कि  ४  बजे  तक  पता  चल  जाएगी

 कि  यह  प्रमाणिक  प्रति  है  या  नहीं  |

 दूसरे  यदि  यह  प्रमाणिक  प्रतिवेदन ह
 तो  यह  मामला  बहुत  गम्भीर  संसद्‌  सदस्यों  से  इस

 प्रतिवेदन  को  गोपनीय  रखा  गया  कौर  जिन  लोगों  को  नहीं  पता  घटना  चाहिए  था  उन

 पतियों को  पता  चल  गया  |  हमें  प्रति  क्यों नहीं  दी  गई  ?

 तीसरे  किस  व्यक्ति  या  स्थान  से  इस  प्रतिवेदन  का  पता  चला  |

 यदि  यह  प्रमाणिक  प्रतिवेदन  हो  तो  को  इस  बात  की  जांच  के  लिंये  समिति  नियुक्त  करना

 चाहिए  कि  इसਂ  अत्यन्त  गोपनीय  प्रतिवेदन  के  विषय  का  कसे  पता  चला  गया  कौर  सारी  चर्चा  निष्फल

 हो  गई  ।

 faut  बड़े  )  :  जब  मैंने  आपसे  पुछा  था  कि  कया  इस  प्रतिवेदन  के  प्रथम  भाग

 प्रति  मिलਂ  जाएगी  तो  श्रापने  कहा  चूंकि  सरकार  इसे  गोपनीय  रखना  है  गर्त  इसका  मिलना

 कठिन है  ।  परन्तु  पत्र  से  प्रतिशत  दन  में  प्रथम  भाग  का  सा रांझा  दिया  हुआ  है  |  क्या  यह

 शिकार  का  मामला  नहीं  है  ।  यदि  है  तो  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाए  ।

 स०  मो ०  बनर्जी  :  २९  अप्रैल  को  जब  मैंने  यह  wea  उठाया  था  तो  विधि  मन्त्री  ने  afa-

 वेदन  के  प्रथम  भाग  को  सभा  पटल  पर  रखने  से  इंकार  कर  दिया  था  |  उस  समय  मुझे  सूचना  मिली  थी

 कि  यह  प्रतिवेदन  गोपनीय  नहीं  रहेगी  तभी  मैं  ने  यह  प्रशन  उठाया  था  |  यह  विशेषाधिकार  का  प्रदान

 कि  जो  प्रतिवेदन  सरकार  ससंद  सदस्यों  को  नहीं  बता ना  चाहती  उसके  बारे  में  अन्य  व्यवसायों  को  पता

 चल  गया  |  अब  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  |

 prem  महोदय  :  पहले  तथ्यों  का  पता  होना  चाहिये  फिर  कौर  मामलों  का  निर्णय  किया  जा

 सकता है  |  विशेषाधिकार के  बारे  में  निर्णय  नहीं  दिया  जा  सकता  है  अब  तक  की  असलीयत  का  न

 पता  हो ।  यह  मांग  कि  इस  मामले  की  जांच  होना  चाहिए  उचित  है  ।

 pat  ही०ना०  मुकर्जी  :  जब  आपने  इस  मामले  पर  का  समय  निश्चित  कौर  दिया  था  तो

 विधि  मन्त्री  श्र  संसद  काय  मन्त्री  कों  उपस्थित  होना  चाहिए  था  |  इस  प्रका
 र  का  AALS.

 महोदय  :  सम्बन्धित  मन्त्री  तो  इन  बातों  का  उत्तर  दे  सकते  हैं  वे  विधि  मन्त्री

 देहली  से  बाहर  गए  हुए  हैं  ।

 श्री  हजर  नवीस  :  उनका  भाई  बहुत  बीमार  है  ।  उन्हें जाना  पड़ा

 1  उपाध्यक्ष  जब  हमें  कोई  मन्त्री  तथ्य  बता  दे  तो  कोई  aaa  नहीं  उठाई  जानी  |

 गयी  हरि  विष्णु  कामत
 :  श्री  दाजी  ने

 कहा
 कि  उस

 अभिलेख  की  एक  प्रति  श्राप  को  भी  भेजी

 गई  है  ।

 मूल  Hash  में



 ARG  बोस  आयोग  की  जांच  पर  महान्यायवादी  के

 प्रतिवेदन  के  तथाकथित  प्रकट  हो  जाने  के  बारे  में

 हरि  विष्णु

 यह  आपके  नाम  लिखा  गया  है  कौर  यदि  श्राप  इस  पर  कुछ  प्रकाश  डालਂ  सकें  तो  हम  श्राप के  बचे

 झा भारी  होंगे  ।

 डा०  लक्ष् मोम लल  सिंघवी
 )

 :  यदि
 श्री  दाजी  के

 आरोप  ठीक
 हैं  तो

 निश्चय  ही  यह
 चिन्ता  का  विषय  है  ।  परन्तु  हम  दो  बातें  जानना  चाहते =  |  पहली  यह  कि  क्या  सरकार  इस  मामले  में

 सरकारी  अघिनियम के  अन्तर्गत  कार्यवाही  करेगी  और  दूसरी  यह  कि  यह  दस्तावेज  माननीय

 सदस्यों  को  उपलब्ध  न  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  जबकि  यही  दस्तावेज  कुछ  सदस्यों  को  पहिले

 ही  प्राप्त हो  चुका  है  ।

 vat  त्रिदिव  कुनार  चोरों  :  मैं  यह  कहना  चहता  हूं  कि  बाद  की  रिपोर्ट  से  तीन

 विभा  न्वान्वित हैं  अर्थात थि  महा  न्यायवादी  तथा  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  की  fata  बोस  आयोग  की

 सिफारिशी  पर  कीਂ  जाने  वाली  कार्यवाही  के  ब  रे  में  रिपोर्ट  |  इसकी  जांच  होनी  ।  कि  इन  में  से

 किस  साधन  से  रहस्य  का  पता  लगा  |

 श्री  सुरेन्द्रपाल नाथ  द्विवेदी  )
 :  यह  पत्र  एक  बकील  के  स्टेनोग्राफर  के  मित्र  नै

 भेजा है  ।  उसने  अपना  नाम  व  पता  भी  दिया  है  ।

 fat  हज़र नवीस  :  कुछ  समय  पुर्व  इस  सभा  में  माननीय  विधि  मन्त्री  ने  बताया  था  कि  fare

 कुछ  भांग  गोपनीय  था  कौर  सरकार  उसे  सभा  पटल  पर  नहीं  रखेगी  |  अब  भी  हम  यही  समझते  हैं

 arc  हमारा  विचार  अब  भी  किसी के  यह  कहने  से  नहीं  बदला  है  कि  यह  उस  रिपोर्ट की  प्रति  है  जो  हमारे

 पास  है  जिसे  हम  गोपनीय  मानते  हैं  शौर  हम  से  इसे  स्वीकार  या  अ्रस्वीकार  कराने  का  प्रयास  करता

 इस  का  रण  हूरो  कि  कोई  व्यक्ति  यह  कहता  है  कि  उसके  पास  प्रति  है  ग्रोवर  सरकार  उसर

 को  दुष्टि  को  या  उसे  अस्वीकार  करें  |  सरकार  यह  बात  नहीं  मान  सकती  ।

 रहस्य  के  प्रकट  होने  या  सभा  के  विशेषाधिकार  के  बारे  में  मैं  प्रभी  तक  इसे  निदिच्वत  रूप  से  नहीं

 सनम  पका  हूं  यह  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  है  ?  इसे  ऐसा  मानते  हुए  मेरा  निवेदन है  कि  यदि  तथ्य

 सिद्ध  हो  जाते  हैं  तोਂ  सरकार  या  जिस  पर  भी  आरोप  लगाया  जाये  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन की
 अपराधी  है  ।  यह  प्रश्न  निराधार  नहीं  उठाया  जा  सकता  |  सम्भव  है  कि  किसी  स्थिति  में  सरकार  की

 उचित  सावधानी  न  करने  के  लिए  आलोच  ना  की  जाये  |  परन्तु  समूचे  रूप  में  सभा  के  विशेषाधिकार  का

 जश्न  केे  बदा  है  ।  इसकी  एक  अनिवार्य  दत  यह  है  कि  जो  बात  हमें  संसद्‌  को  बतानी  चाहिये थी
 यदि  उसे  हम  संसद  को  बता  कर  किसी  कौर  को  बता  दें  ।  क्या  ऐसा  कोई  आरोप  है  ?

 श्री  प्रिय गुप्त  :  एक  भ्रौषवित्य  के  प्रश्न  पर  विशेषाधिकार  का  प्रशन  इस  बारे  में  है

 जो  जानकारी  हमें  नहीं  दी  गई  Te  अन्यथा  बता  दी  गई  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रामीत्य  wea  नहीं  हो  सकता  |

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री हजरनवीस )  :
 मेरा  निवेदन  है  कि  इससे  पहिले  कि

 आपसे  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  के  लिए  स्वीकृति  मांगी  आरोप  प्रत्यक्ष  में  ऐ  से  होने  कि

 वे  र  के  उल्लंघन  का  परिमित  उदाहरण  हो  |

 महोदय  :  कभी  सभा  के  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  का  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष

 नहीं है  ।

 मूल  wast  में



 १४  १८८५  बोस  आयोग  की  जांच  पर  महान्यायवादी  के  ७1%

 प्रतिवेदन  के  तथाकथित  प्रकट  हो  जाने  के  बारे  में

 sett  त्यागी  :  जब  तक  यह  आरोप  है  कि  द्रमुक  मंत्री  या  सरकार  कोई  ऐ  सा
 बेज  प्रकाशित  करने  के  लिए  जिम्मेदार  है  जिसे  वह  सभा  पटल  पर  नहीं  तब  तक  यह

 शिकार  के  उल्लंघन  का  प्रश्न  साथ  ही  मैं  यह  नहीं  समझ  पाता  कि  इतने  पर  भी  मेरे  साननीय  मित्र

 इसे  गोपनीय  मामला  बताते  यह  बात  युक्ति रहित  है  ।  में  माननीय  मंत्री  से  wa  करता

 हूं  कि  वह  दस्तावेज  को  देखें  are  पता  लगायें  कि  कया  किसी  ने  गोपनीय  बात  का  तो  नहीं  लमा

 लिया है  ।  सभा  को  यह  बताना  उनका  काम  है  कि  यह  सत्य  है  या  नहीं  |

 दी०  do  :  क्या  यह  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  है  था  नहीं  ।

 यह  विशेषाधिकार  का  set  नहीं  है  क्योंकि  जिनके  पास  इसकी  प्रति  नहीं  है  हम  हैं

 विशेषाधिकार  की  बात  तो  हमारे  लिए  है  ।  यह  विशेषाधिकार  का  प्रदान  न  होकर  तथ्य  निर्धारण

 की  बात है
 |  हमें  पता  लगाना  चाहिये  यह  रहस्योद्घाटन  कसे  हु  wie  कया  यह  प्राधिकृत  या  मून

 प्रति  मेरा  विचार  है  कि  यह  काम  इस  सभा  ना  नहीं  अपितु  सरकार  का  है  ।

 खाडिलकर  :  प्रदान  यह  है  कि  यह  दस्तावेज  सथ  है  या  नहीं  झ्र  इसका  जो  भाग

 प्रेस  में  प्रकाशित  हुआ है  यह  पता  लगाना  कि  उसमें  उल्लिखित  सच  है  या  संबंधित  मंत्री  का

 काम  है  ।  वह  इस  सभा  को  क्या  बतायेंगे  ।

 श्री  सिहासन  fag  :  सरकार  महान्यायवादी  की  रिपोर्ट  की  प्रति  के  बारे

 में  कोई  निश्चित  बात  नहीं  कह  रही  है  कि  यह  सच  है  या  नहीं  ।  यदि  सरकार  इस  बारे  में  कोई

 निश्चित  बात  नहीं  कहती  तो  मेरा  ख्याल  है  कि  सभा  यह  मानने  को  तैयार  है  कि  यह  सच्ची  प्रति  है

 और  यदि  यह  निर्णय  किया  जाता  है  तो  यह  विशेषाधिकार  का  प्रदान  बन  जाता  है  ।  इस  स्थिति

 at  निर्णय  होना  ।

 श्री  हजरनवोस  :  सुझाव  दिया  गय  है  कि  मैं  उत्तर  दूं  ।  परन्तु  मुझे  विदित  होना  चाहिये  कि

 सभा  की  कार्यवाही  किस  बारे  में  है  ।  यदि  कोई  प्रशन  पूछा  या  ध्यान  आकर्षित  किया  जाये

 था  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  का  बदन  उठाया  तो  मैं  उसका  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।  कोई  भी

 जांच  अचानक  नहीं  की  जा  सकती  शर  न  ही  ऑ्रचानक  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  अभिनय  का  vet  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  इस  दस्तावेज  के

 बारे  में  लोकहित  का  तक  नहीं  अपनाया  है  ।  सरकार  ने  इस  दस्तावेज़  की  सफाई  या  झूठापन  के  बारे  में

 भी  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  मैं  जानना  हूं  कि  इस  मामले  के  बारे  में  सरकार  का  क्या

 faraix  है  1

 गयी  त्यागी
 :  क्या  sal  का  दस्तावेज़  पटल  पर  रखा  जा  सकता  है  ।

 पं्नध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  ने  ya  बातों  पर  श्रापंत्तिथां  की  हूँ  ।  हमें  ae  पता  लगा

 है  कि  एक  व्यक्ति  जिसने  अपना  नाम  मेहर  चन्द  खन्ना  लिखा  कुछ  सदस्यों  को  डाक  से  कुछ
 प्रतियां  भेजी  हैं  ।  इससे  अनेक  बातें  पैदा  होती  है  ।  सरकार  ने  यह  भी  नहीं  कहा  है  कि  वह  कथित

 बातों  की  जांच  करेगी  ।  यदि  सरकार  wat  तक  यह  पता  नहीं  लगा  पाई  है  कि  यह  प्रति  सच्ची  है
 या  तो  कम  से  कम  वे  Ge  तो  कह  सकते  है  कि  वे  इस  की  जांच  करेंगे  ।  यह  प्रदान  श्रव्य  निश्चित

 होना  चाहिये  कौर  इस  बारे  में  सभा  को  सन्तुष्ट  करना  सरकार  का  काम  है  |

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उचित  रूप  में  कोई  प्रत  नहीं  पुछ  गया  है  ।  यह  बात  सिंधी

 भिन्न  सारा  प्रश्न  इस  प्रति  के  बारे  में  है  ।  सदस्य  पहिला  wer  यह  पूछते  हैं  कि  क्या  यह  प्रति

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जो  उनके पस  हं  उस  मूल  रिपोर्ट  की  सच्ची  प्रति हे
 या  नहीं  जो  महान्यायवादी  ने

 सरकार  को  दी  ह  ।  यह  मान  लिया गया  &  कि  विशेषाधिकार  उल्लघंन ज  है  ।

 परन्तु  किसी  ने  यह  नहीं  कहा  कि  सरकार  ने  इसे  जान-बूझ कर  प्रकाशित  किया  हूं  ।  जब  तक

 कि  हम  यह  सिद्ध  न  करें  कि  सरकार  ने  इस  प्रकाशित  किया  तब  तक  यह  विशेश घि कार

 का  नहीं  बन  सकता  ।  इसक  लिए  कम  से  कम  यह  तो  सिद्ध  होना  चाहिए  कि  सरकार

 इतनी  श्रसावध।न  कि  यह  गोपनीय  बात  व्यक्तियों  को  विदित  हो  गई  ।  फिर  देखना  होगा

 कि  श्रसावधानी के विशेषाधिकार का प्रइन के  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  बनता  है  या  नहीं  ।  इसके  यह  भी  संभव

 है  कि  किसी  ने  उसे  चुराया  हो  ate  wa  संरक्षणार्थ  इसे  सदस्यों  को  भेज  दिया  है  ।  एसे  मामले

 निश्चय  ही  सदस्यों  का  यह  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  वे  अपराधी  का  पता  लगाने  में  सरकार  की

 सहायता  करें  ।  मत  इस  पर  त्रांग  कार्यवाही  करने  से  पहिले  इन  बातों  के  बारे  में  ग्राह्य

 जानकारी  होनी  चाहिये  ।

 श्री  हज़र नवीस  इसे  गोपनीय  दस्तावेज़  माना  जाता  है  ्र  हम  इसे  गोपनीय  रखना

 ated थे  ।  यदि  मांग  न  की  तो  हम  इसे  न  बताते |  निश्चय  ही  हम  इसकी  जांथन  करेंगे  कि

 क्या  वास्तव  में  रहस्योद्घाटन  हूरो  भ्र ौर  यदि  शुभ्रा  तो  कैसे  हु  है  र  कौन  उसके  लिए

 जिम्मेदार  हम  यह  पता  लगाने  की  अपनी  ज़िम्मेवारी  से  नहीं  बच  सकते  कि  हमारा  गोपनीय

 दस्तावेज  गर-सरकारी  व्यक्तियों  के  पास  कहां  अ्राथा  ।  यह  बड़ी  गम्भीर  बात  है  ।  |.

 हम  इसकी  बहुत  जल्दी  जांच  करेंगे  ale  जहां  तक  मूझे  विदित  है  इस  बारे  में  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 यह  निश्चित  करने  के  बाद  हम  कहेंगे  हां  यह  दस्तावेज  है  जो  प्रकाशित  हो  गया  ।  संभव  है  कि  यह

 विदित  हो  गया  ate  प्रकाशित  न  gat  हो  प्रौढ़  किसी  अन्य  व्यक्ति  ने  स्वधा  झूठी  बात  प्रकाशित

 कर  दी  हो  |  यह  संभावना  हो  सकती  है  ।  मैं  श्राप  का  निदेश  चाहता हुं
 कि  कया

 इसकी  जांच  करने  के  बाद  हमें  यह  बताना  चाहिये  fe  यह  प्रति  है  या  नहीं  है  ।

 मंत्री  (  श्री  सत्यनारायण  :  मैंने  दस्तावेज  के  बाहर  जाने  या  ग्रन्थ  के

 प्रशन  पर  कहा  था  कि  यह  रहस्योद्घाटन  उस  ही  स्थिति  में  होगा  जब  कि  यह प्रति सच्ची  हो  1

 यह  समाचार  बाहर  जाने  का  प्रदान  नहीं  हो  सकता  |

 महोदय  :  पहिली  मांग  यह  है  कि  सरकार  को  बताना  चाहिये  कि  क्या  यह  मल

 भ्र भि लेख  की  सच्ची  प्रति  है  या  नहीं  ।  इसके  बाद  ही  दूसरी  बात  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।

 im

 ato  -11 8५  मोरे  मैं  श्राप से  जानना  चाहता हुं  कि  क्या  अभिलेख सभा  में  प्रस्तुति  किया

 गया है
 ?

 महोदय  :  नहीं  ।  मुझे  बताया  गया  था  कि  माननीय  संसद्-कार्य  मंत्री  को  प्रति  दी
 !

 TR हू  |  यह  उनके  हाथ  में  है  ।

 ot}  अस्रार
 श्री  त्यागी  :  श्राप  के  निर्णय  के  बाद  भी  सरकार  ने  य  &  Tel  नता  |

 है
 कि  प्रति  सच्ची  है

 या  नहीं  क्योंकि  सचाई  होने  पर  बताने  से  रहस्य  खल  जायेगा  ।  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  इसके

 गोपनीय  होने  के  कारण  वे  इसकी  यथार्थता  की  जांच  नहीं  करेंगे  ।  यह  बात  मेरी  समझ  मैं  नहीं

 आती  |

 श्री  हज़र नवीस  :  मेरा  तर्क  यह  नहीं है

 मल  wast  में
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 लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  औचित्य  के  घरन  पर  ।  उल्लेख  किया  गया  है  कि  माननीय

 संसद्-किये  मंत्री  के  हाथ  मैं  इस  रिपोर्ट  की  प्रति  है  ।  हमारे  प्रक्रिया  नियमों  के  अनुसार  यह  सभा

 दूसरी  सभा  की  कार्यवाही  को  मान्यता  नहीं  दे  सकती  |

 param  मंत्री  सत्यनारायण  :  मेरे  पास  यह  वह  प्रति  है  जो  मुझे  अन्य  सभा

 मैं  दी  में  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  के  पास  कौन  सी  प्रति  है  ।

 श्रीदेवी  माननीय  सद्दू-काय  मंत्री  के  पास  जो  श्रभिलेख  है  वह  श्री  वही  है  जो  मेरे

 पास  जो  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  तथा  wea  सदस्यों  के  पास  है  ।  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 ¥  घंटे  ४५  मिनट  मिल  गये  है  कि  यह  प्रति  सच्ची  है  या  नहीं  ।  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह  समझती है  कि  यह  अभिलेख  किसी  प्रकार  परिचालित

 हो  गया  है  कौर  यदि  सरकार  इसका  खण्डन  नहीं  करती  कौर  कहती  कि  यह  सच्ची  नहीं  तो  क्या

 इसे  स्वीकार  करती  है  या  नहीं  ?  मत  स्थिति  स्पष्ट  होनी  चाहिये  ।  तीसरी  बात  इसे  सभा-पटल

 पर  रखने की  है  ।  निश्चय  ही  में  इसे  श्राप  को  दे  सकता  हुं  प्रौढ़  श्राप  के  द्वारा  मान्यता  निर्घारण
 के  लिए  संबंधित  मंत्री  को  दे  सकता हूं  ।

 भागवत झा  आजाद  :  में  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।  जो  प्राप्त  gare

 उसे  अभिलेख  कहा  गया  है  ।  यदि  उस  पर  किसी के  हस्ताक्षर  नहीं  तो  सभा  उस  को  मान्यता

 नहीं  दे  सकती  ।  श्री  दाजी  area  है  कि  सरकार  यह  बताये  कि  उनके  पास  जो  अभिलेख  है  वह

 वही  रिपोर्ट  है  जो  महान्यायवादी  ने  दी  है  ।  सरकार  से  इसका  उत्तर  नहीं  मांगा  जाना  |

 maa  सरकार  के  लिए  बड़ी  भरी  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  ।

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  मेरी  प्रति  पर  भेजने  वाले  के  हस्ताक्षर  हे  ।  यदि  श्राप  सहमत

 हों  तो  इसे  पटल  पर  रख  सकता EZ  |

 महोदय  :  शान्ति  ।  अभिलेख  पटल  पर  नहीं  रखे  जाते  उसे  सदस्य

 सरकार  को  भेज  सकते  हे  और  हो  सकता  है  कि  सरकार  उसकी  जांच  करे  ।  जब  तक  कि  श्रमिलेख

 से  उद्धरण  न  दिये  जय  wi  जिस  अभिलेख  की  सभा  में  भांग  न  की  जाये  तब  तक  अभिलेख  पटल

 पर  नहीं  रखे  जाते  ।  में  इनमें  से  किसी  भी  बात  के  किये  जाने  की  अनुमति  नहीं  देता  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  माननोय  सदस्य  के  पास  जो  अभिलेख  उसे  सरकार  को  दिया  जा  सकता है  ।  क्या

 संबंधित  मंत्री  भी  इस  बारे  में  कुछ  कहना  चाहते  ह  ?

 गुल्ली  हज़र नवीस मैं  ११  बजे  से  सभा  में  हूं  ।  मैं  अपने  कागजों  को  नहीं  देख  सका  हुं  ।  बाद

 में  मैं  वक्तव्य दे  सकूंगा  |

 सत्य  नारायण  सिंह  :  मैंने  दूसरी  सभा  में  ठीक  यहीं  कहं था  जो  आपने कहा  है  ।  मैंने

 सरकार  की  प्रो  से  उस  अभिलेख  के  बारे  में  यह  कार्यों  करने  का  वचन  दिया  था  ।  हम  नहीं  जानते  कि

 माननीय  सदस्य  किन  भ्र भि लेखों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  संभव है  कि  वे  भी  इसी  के  बारे  में  कह  रहे

 glia  भी  हमें  दे  सकते  हम  तुलना  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  आपने  स्पष्ट  कहा  था  कि  सरकार  को  जांच  करके  यहं  सभा  को
 बताना  चाहिये  कि  क्या  sare  अभिलेख सच्चा  है  या  नहीं  ।  उन्हें  यह  काम  सोमवार  को  सभा  की

 कल  बैठक  आरम्भ  होने  से  पहिले
 ११  बजे  तक  कर  लेना

 चाहिये
 ।
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 महोदय  :  दूसरीਂ  सभा  में  भी  संसद-कार्य  मंत्री  ने  यहीं  कहा  था  जो  यहां कहा  है

 उन्होंने  प्रति  मांगी  कौर  वह  उन्हें  मिल  गई  है  ।

 fat  मुरारका  :  प्रश्न  यह  है  कि  सभा  ने  मांग  की  थीं  कि  अभिलेख  पटल  पर  रखा  जाये  जिस
 के  लिये  सरकार  ने  गोपनीयता के  आधार पर  मना  कर  दिया  ।  यदि यह  वही  प्रति  नहीं  है  जो  सरकार

 के  पास  तो  सरकार  कह  सकती  है  नहीं  ।  कोई भी  सरकार  को  मूल  प्रति  पटल  पर  रखने  के  लिये

 बाध्य  नहीं  कर  सकता  ॥

 तथा  उद्योग  मंत्री  क०्च०  :  मैं  नहीं  जानता कि  जो  भ्र भि लेख  परिचालित

 किया  गया  है  ag  सच्चा  है  या  नहीं  ।  मैंने  a  तक  प्रति  नहीं  देखी  है  are  मेरे  लिये  इसके

 बारे  में  कुछ  भी  कहना  संभव  नहीं  है  ।

 २६  तारीख  को  विधि  मंत्री  ने  कहा  था  कि  दफ्तरी-शास्त्री रिपोर्टे  का  प्रथम  खंड  लोक  हन्ति  में

 पटल  पर  नहीं  रखा  जा  सकता  |  सरकार  का  मत  '  यही  है  ।  कहा  ना  रहा  है  कि  कुछ  व्यक्तियों

 द्वारा  भेजें  wa  प्रभावित  सरकारी  अभिलेख  at  वास्तविक  प्रति  सरकार से  कहा  जाता

 है  कि  ag  इस  बारे  में  कुछ  कहे  ।  मान  लीजिये  कि  सरकार  किसी  मामले  के  बारे  में  कहती  है  कि  कुछ
 गोपनीय  यहँ  लोक  हित  में  प्रकाशित  नहीं  हो  शादी  ।  मान  लीजिये  कि  हर  बार  कोई  सदस्य

 कोई  अभिलेख  लाते  हैं  कहते  हैं  fH  यह  प्रति  है  झर  इसे  श्राप  सभा  में  रखना  क्यों  नहीं  चाहते  ।

 कृपया  बताइये  कि  Ae  सच्ची  प्रति  है  या  नहीं  ।  सरकार  के  लिये  यह  तो  बड़ी  ही  बुरी  स्थिति  होगी  ।

 यह  बहुत  ही  गम्भीर  बाते  है  जिस  पर  केवल  माननीय  श्रध्यक्षपीठ को  ही  नहीं  alta  सभा

 को  भीਂ  ध्यान  देना  होगा  ate  यदि  ww  बार  किसी  मामले  के  बारे  में  प्रथा  बन  जातीਂ  है  जिसके  लिये

 सरकार  समझती  है  कि  लोक  हत  में  उसे  बताया  नहीं  जा  ऐसे  प्रत्येक  मामले  के  बारे  में

 we  बिना  नाम  के  रखे  जाते  हैं  ate  यदि  कोई  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  करता  है  कि  इस  में  कितनी

 सच्चाई  है  कितना  झूठ  तो  यह  भ्रन्तह्ीन  मामला  बन  जाता  है  ।  यह  हीਂ  भयंकर  बात  हैं

 जिस  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  )  इसके  श्रभिलेख  के  बारे  में  मुझे  कुछ  नहीं

 कहना है  ।  प्रभी  तकਂ  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  सरकार  ने  इस  अभिलेख  का  विषय

 किसी  को  नहीं  बताया  है  ।  )  star  कि  आपने  कहा  कि  कुछ  जानकारी  बाहर  निकल  गई

 यह  केसे  यह  मान  कर  कि  यह  सब  क  से  हु  ।  इस  के  बारे  में  मेरे  सहकर्मी  माननीय
 संसद-किये  मंत्री  पहले  हीਂ  कह  चुके  हैं  ।

 श्री  स०  मो  ०
 बनर्जी  :  ग्रौचित्य  के  प्रशन  पर  ।  माननीय  मंत्री  स्पष्ट  कर  रहे  हैं  कि  सरकार ने

 किसी  को  कोई  जानकारी  नहीं  दी  है  ।  कया  मैं  यह  समझ  लूं--क्या  ag  उत्तरदायित्व  लेते

 यदि  बाद  में  श्रमिलेख  सच्चा  सिद्ध  होता  है  तो  क्या  वह  उसे  रखने  को  तैयार  हैं
 ?

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  केवल  इस  कारण कि  बाद  में  अभिलेख ठीक  सिद्ध  वें  जिम्मेदार

 ये  सब  बातें  श्रब  पदा  नहीं  होतीं  जब  तक  कि  हमें  विदित  न  हो  कि  वह  गया  क  .

 पुश्नी स० मो ० स०  मो०  बनर्जी
 :  वह  यह  क  से  कहूं  सकते  हैं

 ?

 गभ्रष्यक्ष  महोदय
 :

 वहं  यह  कहूँ  सकते  हैं  कि  जहां
 तक

 उनका  संबंध  उन्होंने  वह  किसी  को

 नहीं  दिया  है  ब्रोकर  न  ही  उन्होंने  निकाला  है  ।  उनकी  जानकारीं  में  ag  न  प्रकाशित  हुमा  अ ्रौर  निकाला

 गया  है  ।
 वह  यही  कह  रहे  हैं  |  उनकी  जानकारी  के

 ौर  उनके  यह
 जाने  बिना

 ।
 यहँ  किसी

 मूल  भ्रंप्रेजी  में
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 तरह  बाहर  चला  गया  है  ।  वहं  उत्तरदायी  नहीं  हो  सकते  |  जां  होने  के  बाद  उन परिस्थितियों

 को
 देखा  जायेगा  मैं  सभा  स्थगित  कर  रहा  हूं

 |

 परन्तु यहं  इतना  भ्राता  मामला  नहीं  है  जैसी  कि  यहां  बात  की  जा  रही  सभा का  कायें

 जीवन ate  की रिपोर्टों  पर  चर्चा  करना  है  ।  उस  मामले  मांग  की  गई  है  कि  पहिला  भाग
 भी  पटल  पर  रखा  जा  सकता  हैं  ।  इसका  भाग  रख  दिया  गया  है  ।  प्रश्न  का  यहां  संबंध  है  ।

 सरकार नेਂ  यह  दृष्टिकोण अपनाया  कि  प्रथम  भाग  गोपनीय है  ।  सदस्य  कहते  हैं  कि  पहिला  भाग

 भी  प्रकार  व्यक्तियों  को  मिल  गया  है  जिन्होंने  डाक  से  उसेਂ  सदस्यों के  पास  भेजਂ  दिया  है  ।

 हमारे  समक्ष  जो  कार्यवाही  उससे  सीघा  संबंध  sare  हमें  विचारविमर्श करना  है  ।

 सरकार को  यह  अवश्य  पता  लगाना  चाहिये  भ्र  सन्तुष्ट  होना  चाहिये  कि  यह  area  लगाया

 जा  रहा
 कि

 यह  रिपोर्ट  यह  वास्तविक  रिपोर्ट  aris
 ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  गये  ।

 महोदय  :  शांति  :  मंत्री  महोदय  पहिले  ही  कहूं  चुके  हैं  पौर  हमारे  सामने  ही  एक

 सदस्य ने  उन्हें  प्रति  भी  दी  alt  वहं  कहते  हैं  कि  सरकार  जांच  करेगी  ।

 इसके  न  लोक-सभा  ६  १९६३/१६  १८८४५

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 ee ee  es

 अंग्रेजी
 में



 दैनिक  संक्षेपिका

 |  |

 ४  १९६३  थी

 हिल  fe  ced  RPE

 १४  १८८५  (3m )  J

 विषय  a

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना  KERY—— 3S

 (%)  श्रीस०  मो०  बनर्जी ने  पूर्वी  पाकिस्तान सीमा  द्वारा  इक्कीस  सवालों

 के  कथित  अपहरण  की  कौर  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  |

 वे  दैनिक-कार्यों  मंत्रालय  में  उपमंत्रीਂ  दिनेश  ने  इस  संबंध  में  एक

 array  दिया  ।

 (2)  ato  to  चक्रवर्ती  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  से  बहुत  सेਂ  हिन्दू  परिवारों

 के  सीमा  पार  करके  त्रिपुरा  में  श्री  जाने  की  कौर  प्रधान  मंत्री  का
 ध्यान  दिलाया  |

 वें दैनिक-करायें मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  ने  इस  संबंध  में  एक

 वक्तव्य  दिया

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ६  १८८--४०

 (१)  ore  दी  थें  फाइव  ईयर  प्लान  पंचवर्षीय  योजना

 की  की  एक  प्रति  ।

 (2)  कोयला-खान  तथा  सुरक्षा  )  FEXR  कीं

 धारा  १७  की  उप-धारा  (४)  के  श्रन्तगँत  दिनांक  २७

 १९६३  की  अधिसूचना संख्या  जी  ०  एस०  कार  Wok  में  प्रकाशित

 कोयला-खान  तथा  सुरक्षा  )
 १९६३  की  एक  प्रति  ।

 (3)  सीमा-शुल्क  PERR  की  घारा  ee
 के  श्रन्तगत

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  २०  १९६३  की  जी०  एस०  गवार  संख्या

 दूर  ।

 दिनांक  २१  28 GR  की  जी०  एस०  प्यार  संख्या

 ६८२  |

 दिनांक  २१  १९६३ की  जी०  एस०  कार

 दिनांक  २१  ERR  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 Z&SR



 संभ्षेपिका ]  ५८८३

 विषय  पृष्ठ

 (४)  श्रत्यावस्यक पण्य  REY  की  घारा  ३े  की  उपधारा  (६)
 के  श्रन्तगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  कीਂ  एक-एक  प्रति  me

 दिनांक  २८  १९६१  की  श्रघिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  कार  १२१०  में  प्रकाशित  चीनी  विक्रेता

 का  प्रतिबन्ध  हटाना )  ER  को  रह  करने  वाली

 दिनांक  ४  १९६३  की  जी०  एस०  आर ०  संख्या  yy

 चीनी  )  १९५५  को  गौना  के  दमन  कौर

 संघ  राज्यक्षेत्र  पर  लाग  करने  वालीं  दिनांक  ७

 १९६३  की  जी०  एस०  ग्राम  Jo  |

 भांडागार  निगम  १९६२  कीं  धारा  ४१  की  उप-धारा (4)

 (3)  के  अन्तर्गत  दिनांक  ६  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  श्रार०  ६२५  में  प्रकाशित  केन्द्रीय  भांडागार  निगम

 १९६६३  की  एक  प्रति ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९५२  को  धुलाई-घर  ग्रोवर

 धुलाई  सेवाओं  का  काम  करने  वाले  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  करने  वाली

 दिनांक  ३०  ERR  की  भ्र धि सूचना संख्या  जी०  एस०  ग्राम

 ४५६१  की  एक  प्रति  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९५२  की  घारा  ४  को  उप (७)

 धारा  (२)  के  भ्रन्तर्गत  दिनांक  ६  १९६३  की  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  कार  KEY  की  एक  प्रति  जिसके  द्वारा  उक्त

 अधिनियम  को  प्लास्टिक  की  वस्तुग्रों  ate

 लेखन  सामग्री की  चीजों  के  उद्योगों  पर  लागू  किया  गया  ।

 (८)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९५२  की  घारा  ७  की

 घार  (२)  के अन्तरगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 प्रति  न

 दिनांक  २०  १९६३  की  afaqaar  संख्या  जी ०

 एस०  ञ् 'रठ ज  ६६३  में  प्रकाशन  कमेंट्री  भविष्य  निधि

 १९६३  ।

 दिनांक  २०  FeRR  की  श्धघिसुचना  संख्या
 जी०

 ग्राम  ६६६  में  प्रकाशित  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 संदयोघधन )  FERR  ।

 (8)  मद्रास  राज्य  के  कुछ  क्षेत्रों  में  कहूंगा  प्रतिष्ठानों  में  काम  +रने  वाले

 मजदूरों  की  मजूरी  में  ग्रन्तरिम  वृद्धि  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय

 बागान  उद्योग  मजूरी  बों  की  सिफारिशों  के  संबंध  में  दिनांक

 ३०  FeRR  के  सरकारी  संकल्प  डब्ल्यू०  बी  ०--३

 (X3)/&2  की
 एक

 प्रति  ।



 setter] |

 विषय  पृष्ठ

 राज्य  सभा  से  संदेश

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सुचना  दी  ——

 (7)  थित  राज्य  सभा  को  अधिलाभ  कर  १९६२  बारे

 में  लोक-सभा  से  कोई  सीमा  रिश  नहीं  करनी  है  ।

 |  fy  राज्य  सभा  को  बंगाल  वित्त

 Rey  के  बारे  में  लोक-सभा  से  कोई

 सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 विधेयक  पारित  YEV 2——19¥

 ३.  PeGR  को  संघ  राज्य  क्षेत्र बासन  8&e3

 संयुक्त  समति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  करने  के  प्रस्ताव

 पर  भ्र प्रे तर  चर्चा  समाप्त  हुई  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  कौर  खंडवार  चर्चा  के  बाद  संशोधित  रूप

 पारित  किया  गया  ।

 विवियन  पोस  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  पर  चर्चा  ५६७४-८१

 ६  2883/28 Tae,  १८८५
 )

 के  लिये  कार्यावलि
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 ©  १६६३  प्रतिलिप्यघिकार  लोक-सभा  सचिवालय  को प्राप्त  ।

 लोक-सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियम

 के  नियम  Boe  ३८२  के  grata  प्रकाशित  ale

 भारत  सरकार  नई
 दिल्‍ली

 की
 संसदीय

 शाखा में  मुद्रित
 ।


